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 472  1973-74  में  निर्यात  से  ary  Export  Earnings  for  1973-74  18-19
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 4  397  नई  दिल्‍ली  से  मेक्सिको  के  लिये  हवाई  जहाज  Consignment  booked  as  Air  Freight
 from  New  Delhi  to  Mexico  .  47-48

 दारा  बुक  किया  गया  सामान

 4  398  अंतर्राष्ट्रीय  सहकारिता  के  क्षेत्र  में  भाग  लेने  Guidelines  issued  by  RBI  for  exten-

 Sion  of  Credits  Limits  on  a  con- पर  ऋण  संबंधी  सीमाओं  को  बढ़ाने  के  लिये

 रिज  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  जारी  किये  गये  sortium  Participation.  bed  48-49

 मार्गदर्शी  सिद्धांत

 49 4399  काली  में  उल्लिखित  निर्यातकर्ता  Black  listed  Exporters

 4400.  अंतर  राष्ट्रीय-हवाई  west  पर  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  Steps  to  strengthen  security  measures
 at  international  Airports  49-50

 सुदृढ़  करना

 Forejgn  Exchange  loss  due  to  delay  in 4401.  एल्यूमिनियम के  प्रायात  में  विलंब  के  कारण

 विदेशी  मूद्रा  की  हानि
 import  of  Aluminium  =  50

 4402.  Arrears  of  Income  Tax  In  Punjab  ..  50 पंजाब  में  झ्रायकर  की  बकाया

 4403.  राशन  कार्डों के  alae  पर  ग्रमीण  क्षेत्रों  में  Distribution  of  controlled  cloth  on

 नियंत्रित  कपड़े  का  वितरण  the  basis  of  ration  cards  in  rural

 areas  ग्लो  -_  —  90-51

 4404,  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  ऋण लेना  Raising  of  loan  by  Government  of

 Madhya  Prades  51

 4405.  जीवन बीमा  निगम  के  बम्बई  स्थित  कार्यालय  Accommodation  of  office  of  LIC

 का  स्थान
 Bombay  51

 Alkaloid  Projects  in  M.P.  ou  52.0 4406,  मध्य  प्रदेश  में  ग्रल्कालायड  परियोजना

 4407.  चाय  उधोग का  विस्तार  Expansion  of  Tea  Industry  52-53

 (vi)
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 4408,  पोरबन्दर  श्रौर  केशोड  से  गुजरात
 Air  sefvice  from  Ahemdabad,  Por-

 bunder  and  Keshod  to  Gir  Forest स्थित  गीर  फोरेस्ट  को  विमान  सेवा
 in  Gujarat  om  e.  53.0

 4409,  पटसन  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल  Strike  by  Jute  workers  53-54

 4410.  उत्पादकों से  कच्चे  पटसन  की  खरीद  Purchase  of  raw  jute  from  growels..  54

 4411.  Export  of  Hind  Cycles  to  various हिन्द  साईकिलों  का  विभिन्‍न  देशों  को  निर्यात
 countries  54-55

 4412  तथा  ‘gq U  श्रेणी  के  अधिकारियों  की  नियुक्ति  Conducting  of  a  competitive  test  by

 के  लिए  भारतीय  fora  बैंक  द्वारा  प्रतियोगात्मक  RBI  for  appointment  of
 ‘B’  class  Officers  क्

 and
 55

 परीक्षा  का
 श्रायोजन

 4413  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमो ंमें  लगाई  गई  पूंजी  Return  on  capital  employed  in  Public

 ०  55-56 का  प्रतिलाभ  Sector  Undertakings

 4414  Raids  by  Income  Tax  Authorities  in maar  श्रधिकारियों  द्वारा  मेरठ  कानपुर
 Meerut  and  Kanpur  56

 4415  भारतीय  पटसन  निगम  की  पटसन  मिलों  से  Amount  due  from  Jute  Mills  to  J.C.I.  56

 बकाया  राशि

 4416  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  अतिरिक्त  Payment  of  Additional  Emoluments
 56-57 उपलब्धियों  का  भुगतान

 to  Central  Government  Employees

 4417  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  सरकारी  कर्मचारियों  Grant  of  Loan  by  LIC  to  Govern-

 की  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  fear  जाना  ment  Employees  for  Construction

 of  Houses  57

 4418  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  Scheduled  Caste  Employees  in  ITDC

 Hotels  .  57-58
 सूचित  जाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या

 4419  जिला  कटक  में  पर्यटन  केन्द्रों  (af  ७  Development  of  Tourist  complex  in

 District  Cuttack  (Orissa).  58४
 काम्पलेक्स  )  का  विकास

 4420  ह  खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  द्वारा  लौह  Transpertation  of  Iron  Ore  by  MMTC  38

 अयस्क  की  ढुलाई

 4421  मैसर्ज  राम  बहादुर  ठाकुर  द्वारा  कम  राशि  के  Alleged  under  invoicing  by  Messers
 and

 बीजक  बनाये  जाने  का  श्रारोप  Ram  Bah  AQU  rt  Thakur  38-59

 1422  Construction  of  new  Airport  at अहमदाबाद  में  नये  हवाई  ase  का  निर्माण
 Ahemdabad  ’  59.0

 4423  कानपुर  में  श्रायकर  श्रधिकारियों  द्वारा  छापे  Raids  by  Income  Tax  Authorities  in

 Kanpur  .  59
 4424

 पश्चिम  योरुप  को  चमड़े  से  बने  सामानों  की  Supply  of  Leather  Goods  to  Western
 सप्लाई  Europe  60

 (vii)
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 60 4425,  पर्यटन  तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  Representation  of  S.C.  and  S.T.  in
 the yaw  Offices  under  4Vh M  inistry  of [4  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  सगुन

 60
 सुचित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व  Tourjsm  and  Civil  Aviation

 4426.  जापान  से  भ्रखबारी  कागज  का  झायात  Import  of  Newsprint  from  Japan  61

 4427.  निर्यात की  जाने  वाली  की  कीमतों  में  Effect  on  Exports  due  to  recent  fall  in
 61

 ait  हाल  में  हुई  कमी  का  निर्यात  पर  प्रभाव  11065  of  Exportable  Commodities

 4428  गाझा  के  अ्रयस्क  निर्यात  द्वारा  बीजकों  Alleged  invoice  Manipulation  by  Goa
 61 में  कथित  गड़बड़  Ore  Exporters

 61-62 4429  सरकारी  भत्ते  में  भारी  उद्योग  Heavy  Industries  in  Public  Sector  ..

 4430  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  तथा  स्टेट  बेक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  Loans  sanctioned  by  Nationalised

 20  बड़ीਂ  को  मंजूर  किये  Banks  and  State  Bank  of  India

 गये  ऋण  to  top  twenty  parties/persons  62

 4431  हिमाचल  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कृत  बैंकों  की  इमारतें  Buildings  of  Nationalised  Banks  in

 Himachal  Pradesh.  62

 4432  विदेशों  में  भारतीय  बैंकों  की  शाखाएं  Branches  of  Indian  Banks  in  Foreign

 Countries  63

 4433  ब्याज  की  बढ़ाई  हुई  दरों  के  परिणामस्वरूप  बैंक  Increase  in  Bank  Deposits  aS  a  result

 of  Enhancement  in  Rates  of की  जमा  राशि  में  वृद्ध
 Interest  64

 4434  कपड़ा  निर्यातकों  को  बैंक  ऋणों  धी  Credit  Requirements  of  Cloth  Ex-

 porters  from  Banks  64 ताएं

 4435  बड़े  पैमाने  पर  सार्वजनिक  पर्यटन  Mass  tourism  64-65

 4436  रिजव  बैंक  ग्राफ  इंडिया  द्वारा  ऋणों  पर  लागू  Industries  affected  by  credit  squeeze

 imposed  by  RBI  65 किये  गये  प्रतिबंधों  से  प्रभावित  उद्योग

 4437  वर्ष  1974-75  में  गोझा  के  लिये  मंजूर  की  Branches  of  Nationalised  Banks  sanc-

 tioned  for  the  year  1974-75  in  Goa  65-66
 गई  राष्ट्रीयकृत बेंकों  की  शाखाएं

 4438  Amount  invested  by  LIC  for  develop- जीवन  बीमा  निगम  हारा  गोग्रा  के  पिछड़े  क्षेत्रों

 णा >
 विकास  के  लिए  निवेशित  को  गई  राशि

 ment  of  backward  areas  of  (008  66

 4439  Demand  for  yatn  by  weavers  of  Goa  66 गोझा  के  बुनकरों  द्वारा  धागे  की  मांग

 4440  वर्ष  1974-75  में  राजस्थान  के  लिये  मंजूर  Branches  of  Nationalised  Banks  sanc-

 tioned  for  the  year  1974-75  in की  गई  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं
 Rajasthan  on  66-67

 4441  जीवन  बीमा  निगम  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा
 Loan  given  by  LIC  and  Nationalised

 राजस्थान को  विकास  कार्यों  के  लिये  दिये  गये  Banks  to  Rajasthan  for  develop-
 ऋण  ment  works  67

 (viii)
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 4442  राजस्थान  के  बनकरों  द्वारा  धागे  की  मोग  Demand  for  yarn  by  weavers  of  67

 Rajasthan  ou  .  oe  .

 4443  पाकिस्तान के  साथ  विमान  सेवा  संबंधों  को  पुन  Restoration  of  Air  Links  with

 स्थापित  करना  Pakistan  .  67-68

 4444  68 पाकिस्तान  से  रूई  का  श्रायात  Import  of  Cotton  from  Pakistan

 4445  नवम्बर  974  को  इंडियन  एयरलाइंस  की  Flight No.  188  of  Indian  Airlines  on
 उड़ान  सख्या  188  1-11-74  69

 4447  श्रमरीका को  विभिन्‍न  वस्तुग्रों  का  निर्यात  करने  VISA  for  export  of  various  items  to

 वाले  frat  ART  पाया fam)  पलो  वी  U.S.  ०  69

 4448  सकल  बैंक  योजना  oe  69-70 School  Bank  Scheme

 4449  Branches  of  Nationalised  Banks उड़ीसा में  ५974-75  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 की  मंज  की  गई  sanctioned  for  the  year  1974-75

 in  Orissa  70-71

 4450  उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास के  लिये  Amount  invested  by  LIC  for  develop-

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  लगाई  गई  धनराशि  ment  of  backward  areas  of  Orissa  71-72

 4451  उड़ीसा  के  बनकरों  द्वारा  यानें  की  मांग  Demand  for  yarn  by  Orissa  weavers  72

 4452  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  पैश्चिम  बंगाल  Purchase  of  raw  jute  by  JCI  from

 के  सहकारी  विभाग से  कच्चे  पटसन  की  Cooperative  Department  of  West

 Bengal  द  72
 खरोद

 72-73 4453  पनियों  द्वारा  पूजी  का  एकल्रित  किया  Capital  raised  by  Coal  Companies  ..

 जाना

 4454  गैर  निगमित  क्षेत्र  में  साझेदारी  श्रौर  पूर्ण  स्वामित्व  Proposal  to  drop  Compulsory  Audit

 वाली  फर्मों  के  लिए  ग्रनिवार्य  लेखा  परीक्षा  for  Partnership  and  Proprietor

 समाप्त  करन  का  प्रस्ताव  hip  Fitms  in  the  Non  Corporated

 Sector  ee  73

 4455  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  मध्य  प्रदेश के
 किसानों  को

 Realisation  of  amount  advanced  by

 दिये  wa  ऋणों  की  वसूली
 Nationalised  Banks  to  farmers  of

 Madhya  Pradesh  73

 4456  मध्य  प्रदेश  में  पर्यटन  केन्द्र  Tourist  Centres  in  Madhya  Prad  74

 4457  हथक नचा  रघा  उद्योग  dae areas  समिति  की  Recommendations  of  Somanathan

 सिफारिशें  Committee  on  handloom  industry  74

 4458  कारापुट  जिला  उड़ीसा के  कषकों  को  Loans  advanced  by  nationalised

 कत  बेंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋण  banks  to  agriculturists  of  Koraput
 district  Orissa  oe  74

 4459  दिल्‍ली  झ्रायकर  सयक्त  कर्मचौरी  संघ  के  Representation  of  Notice  Servers  by

 Delhi  Aayv  akar  Sanyukt  Karam- द्वारा  अभ्यावेदन
 chari  Sang!  .  74-75

 5/L.S./75—2  (  ix  )
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 5.0 4460  विदेशों में  गए  शिष्ट  मंडल  legations  visited  Foreign  Countries

 4461  इंडियन  एयरलाइंस  के  यात्रियों को  भोजन  देना  Serving  of  Meals  to  PaSsengers  of

 Indian  Ajrlines  oss  75

 4462  Investment  of  Capital  by  ‘Yndians विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों द्वारा  पंजी  निवेश
 living  abroad  we  oe  75-76

 4463  Qualifications  and  Experience  pres न्यू  एशोरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  में

 णार्थी  क्लेम  इन्सपेक्टरों  के  लिए  निर्धारित  श्रहर्ताएं
 cribed  for  Trainee  Claims  Inspec-
 tors  I  in  New  India  Assurance

 तथा  श्रनभव
 Co.  Ltd  76

 4464  जीवन  बीमा  निगम  के  निवेशों  की  लाभप्रदता  की  Rate  of  of  LIC  Invest-

 द्र  ments .  76-77

 4465  दाउदी  बोहरादों के डाई के  डाई  द्वारा  कथित  श्राथिक  Alleged  Economic  offences  by  Dai  of

 अपराध  Dawoodi  Bohras  .  ore  77-78

 4466  उत्तर  भारत  के  रूई  उत्पादकों  द्वारा  दिया  गया  Submission  of  a  Memorandum  by
 शापन  Cotton  Growers  of  North  India  78

 4467  यायालयों  द्वारा  रिहा  किये  गये  तस्करों  के  Cases  of  Economic  Offences  against
 विरुद्ध  आर्थिक  श्रपराधों  के  मामले  Smugglets  Released  by  Courts  78

 4468  एयर  इंडिया  ak  इंडियन  एयर  लाइंस  में  oad  Deployment  of  Staff  in  Air  India  and

 Indian  Airlines  e  79 बारियों की  नियुक्ति

 4469  स्कीइंगਂ  को  प्रोत्साहन देने  की  योजना  Scheme  to  Encourage  sand  skiing  79

 4470  दक्षिण  भारत  में  तम्बाक  उत्पादकों द्वारा  दिया  Submission  of  Memorandum  by

 गया  ज्ञापन
 Tobacco  Growers  of  South  India  19.0

 79-80 4471  विदेशी  कम्पनियों  का  भारतीयकरण  Indianisation  of  Foreign  Companies

 of  Coarse  Cloth 4472  कुटीर  उद्योगों  द्वारा  मोटे  कपड़े  का  उत्पादन  Production
 एफ Cottage  Industries. .  80

 4473  कुली  मस्तान  के  साथ  एक  मुख्य  मन्त्री  की  Alleged  meeting  of  a  Chief  Minister

 कथित  भेंट  with  Coolie  Mastan  80

 4474  को  ढलवे  लोहे  का  निर्यात  81 Export  of  Cast  Iron  to  USA

 4475  प्राकतिक रबड़  के  निम्नतम  समर्थन  मलय  का  Revision  in  Minimum  Support  Price

 पुनरीक्षण  of  Natural  Rubber  81

 4476  कलकत्ता  के  विकास  के  लिए  विश्व  बैंक  से  ऋण  World  Bank  Loan  for  Deve
 fopment of  Calcutta .  11  81-82

 4477  art
 की  कमी  का  बुरहानपुर में  विद्युत  चालित  Effect  of  Shortage  of  Yarn  on  Power-

 wat  उद्योग  पर  प्रभाव  loom  Industry  in  Burhanpur  82

 (x)
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 4478  Study  on  Indian  Econo  114. प
 ननें

 y  bY  World
 at  व्यवस्था का  श्रध्ययन  Bank’s  Development  ReSearch

 Centre  82

 4479  कपड़ों  के  उत्पादन  के  लिए  सतत  दायित्व  की  Scheme  for  a  Continued  Obligation

 योजना  for  Production  of  Textiles  82

 4480  फिल्म  उद्योग  में  उपयुक्त  कालाधन  Black  Money  used  in  Film  .  83

 4482  भारतीय  रुई  निगम  का  बाजार  में  प्रवेश  न  Non  Entry  of  CCI  into  Market  ee  83

 करना

 4483  भारतीय  फिल्‍मों  की  तस्करी  में  सरकारी  Alleged  Connivance  of  Government
 अधिकारियों की  कथित  सांठ  गांठ  Officials  in  Smuggling  of  Indian

 Films  oe  83-84

 4484  Airlines  Involved  in  Air  Passenger
 Racket  ee  84

 एयर  इंडिया  एम्पलाइज गिल्ड  को  मान्यता  Recognition  of  Air  India  Employees
 4485.

 Guild  84
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 लोक-सभा  वाद-विवाद
 अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES
 (
 SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 य  द  व  अ  क  द

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 _
 13  1974/22  1896  (3%) )

 Friday,  (2८ December  13,  1974/Agrahayana  22,  1896  (Saka)

 सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हई

 The  House  met  at  Eleven  of  the  Clock

 प्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chait  |

 azz  इंडियन  क्रिकेट  टीम  का  स्वागत

 Welcome  to  the  West  Indies  Cricket  team

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  गण  :  सर्व  प्रथम  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 मुझे  अपनी  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  श्रोर  से  वैस्ट  इंडियन  क्रिकेट  टीम के  कप्तान  क्लाइव

 लायड  टीम  के  ara  जो  इस  समय  अध्यक्ष  गैलरी में  बैठे  हुये
 का  स्वागत  करते  हुये  हादिक

 प्रेसननता होती  है  ।  हम  उनके  माध्यम  से  खेल  प्रेमी  तथा  अ्रत्य  प्रेमी  वैस्ट  इंडियन  लोगों के  प्रति  अपनी

 प्रेषित  करते  हैं  ।

 हमारी  संसद  में  भी  संसद  सदस्यों  का  एक  क्रिकेट क्लब  है  |

 श्रो  एस०एम०  बनर्जी  :  मैं  भी  सदस्य हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सैंस  उनका  श्रपने  कप्तान  श्री  Fo  पी०  सिंह  देव  से  परिचय  कराया

 है  जो  बहुत  ही
 युवा  सदस्य  हैं  प्रौर  जो  उनके  सथ  इस  समय  गैलरी  में  बेठे  हुये हैं

 ।

 हमारी  टीम  भी  विश्व  प्रतिष्ठा की  टीम  है  ।  परन्तु  हमें  श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्पर्धाद्रों  में  भाग  लेने  का  अवसर  नहीं

 है  ।  हमें  श्रपनी  प्रतिस्पर्धाश्मों से हीं से  हीं  समय  नहीं  बचता  मैं  उनकी  से  भी  वैस्ट  इंडियन टीम  का  स्वागत

 करता हू  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जों  :  are  हमें  ज 'बोडो  लाइनਂ  गैंदबाजी  करनी  चाहिय  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कल  सभा में  कई  वार  गणर्पाति नहीं  थी  क्योंकि सभी  सदस्य  टेलिविजन  पर  क्रिकेट मैच

 देख  रहे  थे  ।  अब  श्राप  लोग  स्वयं  उन्हें  यहां  देख  सकते  हैं

 श्री  बसन्त  साठे  :  हम  देख  सकते  हैं  कि  यहां  बम्पसं  किस  प्रकार  मैने  जाते  हैं  ।



 Oral  Answers
 December

 13,  1974

 प्रश्नों  के  सोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 मध्यम  दर्जे  के  श्रौर  मोटे  कपड़े  का  वितरण  ale  बिक्री  पर  faaan:

 *454  श्रो  हरि  किशोर  सिंह  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने
 की कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  देश  में  मध्यम  दर्ज  के ग्रौर  मोटे  कपड़े  की  बिक्री  शर  वितरण  पर  कड़ा  नियत्त्रण रखने  का
 सरकार  का  विचार  श्र

 यदि  तो  इसकी  मोटी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  ०  देवी  प्रसाद  :  तथा  कन्ट्रोल  के  कपड़े  के  नाम  से  प्रसिद्ध

 कोर्स  तथा  मीडियम  कपड़ें  की  कतिपय  विशिष्ट  किस्मों  के  वितरण  पर  पहले  से  ही  नियंत्रण  है  ।  कन्ट्रोल  के  कपड़े

 का  वितरण  राष्ट्रीय  नसें य. [७ कारी  उपभोक्ता  परिसंघ  श्रौर  उससे  सम्बद्ध  सहकारी  समितियों  तथा  मिलों  की  aot  खुदरा

 3  नों  के  से  किया  जाता  है  ।  wa  राज्य  सरकारों से  कहा  गया  है  कि  वे  400  रु०  मासिक से  कम  गाय  वाले

 व्यक्तियों  को  तथा  राशन  कार्डों/घरेलू  सामान  के  कार्डों  के  grace  पर  कन्ट्रोल  का  कपड़ा  बेचें  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  कया  मंत्री  महोदय  को  उपभोक्ता  सहकारी  पूरी  ही  नामित  होती

 निर्वाचित  निकाय  नहीं  द्वारा  नियंत्रित किस्म  के  कपड़ ेके  वितरण  में  किए  जा  रहे  कदाचारों  का  पता है

 सप्लाई  में  कमी  तथा  सप्लाई  में  श्रनियमितताओं से  ये  कदाचार  होते  हैं  ।  यदि  उन्हें  इन  कदाचाररों के बारे में पता है तो के  बारे  में  पता  है  तो

 इन्हें  दूर  करने  के  लिये  वे  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 प्रो०  डो०पी ०  चट्टोपाध्याय  :  कदाचारों  की  कुछ  रिपोर्ट  हमारे  ध्यॉन  में  लाई  गई  हैं  ।  ये  कदाचार  व्यक्तिगत

 सहकारिताओओं के  ।  सहकारिताओओं के  कार्यों  अ्रथवा  बुरे  कार्यों  की  देख  भाल  करने  का  कायें  राज्य  सरकारों का  है  ।

 यदि  हमारे  ध्यान  में  वे  इसे  लाते  तो  हम  श्रावश्यक  करते  हैं  ।  सहकारिताओं  द्वारा  कर्दाचारों  के  कोई

 विशिष्ट  arty  हमारे  ध्यान  में  नहीं  लाये  गये  परन्तु  लोगों  ने  हमें  घटिया  कपड़ा  दिखाया  है  ।

 जहां  तक  कमी  की  बात  है  विभिनन  किस्म  के  शर्टिंग  श्रादि  के  बीच

 मानता  है
 ।

 कुछ  मिलें  केवल  लट्ठा  बनाती  तथा  धोती  श्रौर  साड़ियां  बहुत कम  बनाती हैं  ।  यह  श्रसमानता  वहां

 पाई  जाती  है  ।  यह  बात  हमारे  ध्यान  में  लायी  गयी है  ।  हम  प्रत्येक  मिल  से  कह  रहे ंहैं  कि  वे  नियंत्रित किस्म  के

 विभिन्  प्रकार  के  कपड़ों  का  झपना  अपना  नियत  कोटा  करें  ।

 sit  हरि  किशोर  सिंह  :  मेरा  ऐसा  विचार  है  कि  नगरीय  केन्द्रों को  ग्रामीण  केन्द्रों  की  श्रवहेलना कर  अधिक

 कपड़ा  दिया  जाता  है  क्योंकि  नगर  के  लोग  कुछ  afew  शोर  शराबा  कर  सकते  हैं  श्रौर  उनकी  सत्ताधारियों  तथा  मंत्रियों

 तक  पहुंच  भी  है  ।  क्या  नगर  तथा  ग्रामीण  केन्द्रों  के  बीच  वितरण  की  श्रसमानता
 को

 दूर  किया  जायेगा
 ।

 इस  संदर्भ  में  ग्रंतिम  तिम ही  म॑  बिहार  राज्य  को  कितना  कपड़ा  दिया  गया  है  ate  दिल्‍ली  तथा  बम्बई  जैसे

 नगरों  को  सप्लाई  किये  गये  कपड़े  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  क्या  है  ।

 प्रो
 ०  डी०पी०  चट्टोपाध्याय  :  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  कहा है  कि  श्रब  तक  नियंत्रित  किस्म  का  कुल

 कपड़ा  नगरों  को  ही  श्रधिक  दिया  गया  है  क्योंकि  वितरण  प्रक्रिया  गांवों  तक  नहीं  फैलाई  जा  सकी  है  ।  परन्तु  इस  बात

 का  eats  रखने  के  लिये  कदम  उठाए  जा  रहें  हैं  कि  क्षेत्रों  में  ग्र्थात  15,000-29,000  तक  वाले

 स्थानों  पर  वितरण  प्रक्रिया  उपलब्ध  हो  ।

 श्रो  हरि  किशोर  fag:  गांवों  के  बारे  में  उनका  क्या  निचार  है

 Mo
 डो०

 पी०  चट्टोपाध्याय :  मैं  उसी  बात पर  प्रा  रहा हूं  यह  एक  महत्वपूर्ण सुझाव  है  |  हमने  राज्य
 सरकारों  से  कहा  है  कि  वे  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  के  अंतर्गत  al  geet  दुकानें  खोलने  की  संभावना  का  पता

 लगायें  ग्र्त  नगर-नंगर  सें  दुकान  खोली  जा  सके  ।  परन्तु  इसमें  कुछ  समय  यह  एक  प्रशासनात्मक

 समस्या  है  aye  पैने  की
 भी  समस्या  दै

 परन्तु कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।
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 eee  ना

 Shri  Dhanshah  Pradhan  :  I  would  like  to  place  before  you  the  ८1001  being  given  to

 tribal  areas  by.  these  societies  tribals.are  being  giver  half-meter  piece  of  Controlled  cloth  which

 cannot  be  utilized  properly

 Mr.  Speaker  Please,  do  not  do  it  If  sometimes  some  truck  15  defective,  you  will

 bring  that  in  the  House

 Shri  Dhanshah  Pradhan  May I  know  whether  the  Government  propose  to  suppl
 adequate  quan‘ity  of  controlled  cloth  to  the  tribals  and  what  arrangements  are  being  made  in  this

 regard ?  May  I.also  know  whether  the  hon.  Minister  would  look  into  it  as  to  why
 controlled

 cloth  in  adequate  quantity  has  not  been  supplied  to  these  people?

 ध्रो०  eto  पी०  चट्टोपाध्याय  :  मैंने  बताया  है  कि  eed  किस्म  के  कुछ  कपड़े  वास्तव  में  घटिया  हैं  प्रौर  इस

 विषय  में  हम  एन  ०.टो
 ०  सी०  से  बात  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  अ्रपने  साथी  श्री  पाई  से  भी  बात  की  है  ate  हमने  दिखाये  गये

 कुछ  नमूने देख  ऐसा dt  एक  नमूनौ  माननीय  सदस्य ने  aah  at  दिखाया है  ।  हम  वितरण  प्रक्रिया का  विस्तार

 कर  रहे  हैं  इस  तथ्य  से  कि  हम  400  रुपये  से  कम  प्राय  वालों  को  ही  स्टैण्डर्ड  कपड़ा  देने  की  बात  पर  बल  दे  रहे  हैं

 यही  ज्ञात  होता  है  कि  हम  सहित  निर्धन  वर्ग  के  लोगों  को  लाभान्वित  करना  चाहते
 हैं  |

 डा०  कैलाश  :  ऐसा  झ्रनमान  किस  प्रकार  लगाया  गया  है  कि  एक  वर्ष  में  केवल  10  मीटर  2  धोती

 तथा
 2

 साड़ियां  मिलेंगी
 ?

 यह भ्रप्रयाप्त हैं  ।  क्या  यह  बात  सरकार के  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  यह  सप्लाई  श्रपर्याप्त  है
 श्रौर  प्रणणली  का  मात्र  है  ।

 प्रो०  Sto  पी०  चटटोपाध्याय  1964  तक  केवल  40  करोड़  मीटर  उत्पादन  |  इस  ॥... कल

 से  हमने इसे  बढ़ा  कर  80  करोड़  मीटर  कर  दिया  है  जो  कुल  उत्पादन  का  24  प्रतिशत  है  ।  यह  सच  है  कि  यह  भी

 ata  मात्रा  नहीं  है  ओर  हम  इसमें  a  वद्धि  करने  की  बात  सोच  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  गंगादेव  :  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  सरकार  समस्या से  प्रगत  है  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  बात
 जानना  चाहता

 हं  कि  वितरण  प्रणाली  का  ब्यौरा  क्या  है  जिसे यह  सूनिश्चित  कराने के  लिए  प्रयोग  किया  जायेगा  कि  कपड़ा

 देश  में  काले  बाजार  में  न  far

 Mo  डी०पी०  चट्टॉपाध्याय  :  वर्तमान  समय  में  पांच  प्रकार  की  विवरण  प्रणाली  है  ।  (1)  मिलों  की  श्रपनी

 प्राधिकृत  फूटकर  दुकान  है  (2)  सरकारी  क्षेत्र  में  सुपर  बाजार  (3)  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्त  संघ  तथा  उनसे  सम्बद्ध

 सहकारी  संस्थान  (4)  राज्य  सरकारों  द्वारा  मंजूर  उचित  दर
 दुकान  और  (5)  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कोई  अन्य

 सहकारी  एजेंसी  ।  जसा  कि  मैंने  बताया  है  हम  प्रणाली  का  श्रौर  विस्तार  करने  के  लिये  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  The  Government  have  accepted  that  number  of  shops

 for  distribution  of  coarse  cloth  in  the  country  is  less  May I  know  the  number  of  shops,

 statewise,  the  Government  propose  to  open  in  order  to  ensure  adequate  quantity  of  cloth  to

 ill  the  Consumers  May  also  know  whether  the  Government  have  received  complaints  from

 the  retail  shops  to  the  effect  that  the  1011  of  cloth  marked  20  metres  is  found  18  metres?  Such

 complaint  regarding  a  Gwalior  Birla  Mill  was  made  I  want  to  know  the  action  taken  thereon
 as  well  as  the  steps  taken  to  ensure  that  the  roll  of  cloth  will  not  be  short  in  length

 प्रो  ०  at  ०पी०  चट्टोपाध्याय :
 हमें

 एक
 ऐसी  शिकायत  मिली  है

 ।

 हमारे
 एक  साथी  ने  यहां  ही  एक  शिकायत

 की  है  ।  हमने  वस्त्र  को  इम  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  कहा  है  ।  जैसे  ही  रिपोर्ट  यदि  य्रावश्यक

 हमरा  तो  दंडान्मक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 जहां  तक  वितरण  यूनिटों  का  सम्बन्ध  है  उनकी  .  संख्या  के  बारे  में  मैं  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  इनकी  संख्या

 बढ़ी  है  श्रौर  बढ़  रही  है  ।  मैं  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  क्षेत्र  में  वितरण  के  लिये  हम  वस्त्र  ora  के
 ध्यान में  शिकायतें  लाने  तथा  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ate  गैर  सरकारी  क्षेत्र में  निकट  के  सहयोग  करने  के  लिये  राज्य

 संस्कारों  को  अनुमति  देने  की  बात  सोच  रहे  हैं  वितरण
 के  प्रधिक  केन्द्र  खोले  जा  सकें  ।  राष्टीय  वस्त्र  निगम  से

 बहुत  से  केन्द्र
 खोल  के  तिय  कहा  गया  दें  ऑर  सें  इसकी  पनमति कटवाया न

 दी  गई  है
 ।  राज्य  सरकार  की  सहायता से  सतकंता

 भी  बरती जा  रही है  ।
 यही  कुछ  उपाय  कदाचारों को  दूर  करन  के  लिये  अथवा  कम  करने  के  लिये  तथा  afeq  क्षेत्र में

 वितरण  सलभ  कराने  के  लिये  किये जा  रहे  हैं  |
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 Answers

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  I  have  asked  about  the  enquiry  made  on  the  complaint

 as  well  as  the  results  achieved  ?  When  will  the  report  be  available  ?  One  year  has  passed.  We

 have  been  informed  that  the  report  is  being  influenced.  May  I  know  the  time  by  which  the

 Teport  will  be  received  ?

 थ्रो०  Blotto
 ०  चट्टोपाध्याय  :

 बिड़ला  श्रादि  कोई
 *

 भी
 यदि  श्रारोप  प्रमाणित हो  जाता है  तब  दंड  दिया

 ही  जायेगा ।

 Sto
 के०  गोपाल

 :  पंछी  महोदय  ने  बताया  है  कि  नियंत्रित  किस्म  के  कपड़े  करा  उत्पादन
 400

 से  बढ़ाकर

 800  मिलयन
 मीटर  जा  रहा  है  पेरे  विचार  से  यह  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  है
 ।  कया यह  सच  नहीं है  जो

 मिलें  नियंत्रित  किस्म  का  कपड़ा  बनाती  जब  वे  नहीं  बना  पाती  तब  केवल  2.  50
 रुपये  प्रति  ater  का  जुर्माना

 किया  जाता  है  जिसे  वे  स्वेच्छा  से  दे  देत ेहैं  इसका  परिणाम यह  है  कि  केवल  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलें  ही  घाटे  से

 नियंत्रित  किस्म  का  कपड़ा  बना  रही  हैं  ।  क्या  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  मिलें  श्रपना  निर्धारित  कोटा  तैयार

 करें  झर  यदि  न  करें  तो  क्या  उन्हें  कड़ा  दंड  दिया  जायेगा ?

 Ste  Ho  पी ०  चट्टोपाध्याय :  पहले  नियंत्रित  कपड़े  के  उत्पादन  दायित्व  के  हस्तांतरण  की  ्य  दी

 जाती  थी  ।  यदि  कुछ  मिलें  स्टेण्डडें  कपड़े  का  उत्पादन  करना  कठिन  aaa  weer  पाती  थी  तो  वे  श्रपना  दायित्व  दूसरी

 मिलों  को  दे  देती  थी  क्योंकि  उनके  पास  ऐसी  मशीने  होती थीं  जिनसे  इस  प्रकार  का  कपड़ा  बनाना  लाभप्रद  होता  था  ।

 परन्तु  इस  मामले  यदि  वे  श्रपना  दायित्व  निभाने में  wane  रहीं तो  उन्हें  1  पया  प्रति  at  मीटर  के  हिसाब  से

 दंड  दिया  गया  ।  wa  दंड  की  यह  राशि  1  रुपया  प्रति  मोटर  से  बढ़ा  कर  2  रुपये  50  पैसे  प्रति  मीटर  कर  दी  गई  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  स्वीकार किया  है  कुछ  मिलें  भ्रपना  दायित्व  पूरा  नहीं  कर  रही  हैं  ।  कुछ  मिलें  धटिया  कपड़ा

 बताकर  दायित्व  पूरा  कर  रही  हैं  aa  हम  हस्तांतरण  की  श्रनुमति  दिये  बिना  जिसका  बहुत  भ्रधघिक  दुरुपयोग किया

 जाता  है  सभी  मिलों  को  दा  यित्व  सौपने  के  बारे  में  विचार  कर  रहें  हैं  ।  मशीनों  को  देखते  हुये  कुछ  मिलों  को  इससे  छोड़ा

 दिया  गया  हैं  ।  परन्तु  हम  सभी  मिलों  को  नियंत्रित  किस्म  का  कपड़ा  बनाने  का  दायित्व  सॉंपनें  को  बात  सोच

 रहे  ताकि  वे  दायित्व  से  न  बच  इसका  हस्तांतरण  न  कर  सकें  घटिया  कपड़ा न  बनायें  |

 श्री  चन्द्र  Teta  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रपने  उत्तर  में  बताया है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियंत्रित किस्म  का

 कपड़ा  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  यह  व्यवस्था  कब  तक  हो  जायेगी  क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  नियंत्रित  किस्म  का  कपड़ा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  विशेष  प्रबन्ध  किये  जाएंगे  ताकि  खेतिहर  मजदूर  तथा

 दार  इसका  लाभ  उठा  सक

 प्रो०  डो०  पो०  aeetateaTa : HX qatar :  मैंने  बताया  है  कि  हम  वितरण  प्रणाली को  15  से  20  हजार तक  की

 श्राबादी  वाले  श्रघ॑  नगरीय  क्षेत्रों  तक  विकसित  करने  का
 प्रयास  करेंगे

 ।
 इस  समय  जबकि  ऋण  सम्बन्धी  तथा  मूलढांचे

 सम्बन्धी  श्रन्य  कठिनाईयां इस  वितरण  प्रणाली  को प्रत्येक  गांव  तक  विस्तृत  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  इस  समय  ना
 तो  यह  वांच्छनीय  है  are  ना  ही

 थो  कृहण  चम्द  हालदर  :  वांच्छनोय  क्यों  नहीं  है  ?  ( exerETa )

 महोदय  :  कृपया  शान्ति  बैठ  जाइये  ।  (

 Mo  डो०  पी  ०  चट्टोपाध्याय :  मैं  यह  बताना  चाहता था  कि  ऋण  संबंधी  तथा  मूल  ढ़ांचे  सम्बन्धी

 नाइयों  के  कारण  जो  मात्रा  उपलब्ध  होती  कभी-कभी  मिलों से  नहीं  उठाई  जाती  है  ।  मेरा  तात्पर्य  यह  था  कि  क्या

 वितरण  प्रणाली  का  इस  स्थिति  में  विस्तार  करना  संभव  होगा  ।  यादि  मेरे  शब्द  सदस्यों  को  उचित  नहीं  प्रतीत तो

 मुझे  उनके  लिए  खेद  है  ।

 MOTT  महोदय  :  व्याख्या  करने  तथा  अपनी  बात  को  विवाद से  बचाने  से  च्  यह  कह  सकते  थे  कि  यह

 सुझाव  प्राप्त  gat  है  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  और  कोई  निकाला  जायेगा  ।  कभी-कभी  श्रापको  अपने

 चातुर्य  से  काम  लेना  चाहिये  ।  श्रापमें  चातुर्य  कीं  कमी  है  जो  मेरे  लिये  सर  दर्द  बन  जाती  है  ।

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  :  The  hoa.  Minister  has  admitted  that  because  of  credit
 squezze,  even  the  available  quantity  is  not  being  lifted,  it  is  lying  there  with  the  mills.  In  view
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 hathar  thic  credit of  this  may  है  know,  the  Minister  of  Finance is  here,  w  nether  this  Cf  ‘edit  squeeze  will  contiaue  in

 future?  Willthey  make  afrangements  to  see  that  the  controlled  cloth  is  available  to  weaker

 sections  of  the  society?

 Besides  this  do  they  propose  to  allot  fair  price  shops  to  unemployed  graduates  in  order

 to  provide  employment  to  them

 wea  महोदय  :  a  कह  सकते  हैं  कि  यह  का्यवाह्दी  हेतु  एक  सुझाव  है  ।

 डो  ०पो ०  चट्टोपाध्याय  :  बहुत  अच्छा सुझाव  है  |

 एयर  इंडिया  के  विमान  घालकों  को  हड़ताल  के  कारण  हुई  हानि

 457.  थी  WAT Tre ateit cry  जोशो

 थो  शंकर  बयाल  सिंह

 बया  पर्यटन  श्र  नगर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  गत  श्रगस्त  में  हुई  एयर  इंडिया

 के  विमान  चालकों  की  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप कुल  कितनी  हानि  हुई ;

 (a)
 विमान  चालकों  की  मांगें  क्या  थीं  श्रौर  व्यवस्थापकों  में  से  कुछ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  मुख्य  श्रांरोप

 लगाये  गय ेथे ं;  झ्ौर

 उनमें  से  प्रत्येक  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  श्रौर  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं
 ?

 फयटन  और  सगर  विमानन  wat  राज  WEE)  :  एयर  इंडिया  को  विमान  चालकों  द्वारा 2
 ध्रगस्त से  31  अक्तूबर, ह  1974  तक  की  गई  हड़ताल  तथा  उसके  परिणाम  स्वरूप  होने  वाले  प्रभावों  के  कारण
 11.35  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।  हानि  की  अन्तिम  गणना  राज्यस्व/व्यय  के  वास्तविक  ग्रांकड़े  प्राप्त हो  जानें  पर

 की  जाएगी

 sive  विमान  चालकों  ने  परिचालनों  तथा  कर्मीदल  विनियोजन  प्रणाली  को  निर्धारित  करने  के

 बारे  में  प्रबंधक  वर्ग  के  अधिकार  पर  विवाद  किया  प्रबंधकव गें  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  कर्मीदल  विनियोजन कौ  स्लिप

 प्रणाली  को  रह  करने  की  मांग  की  ।  Ly  के  विरुद्ध  सामान्यतया  लगाया  गया  श्रारोप यह  था  कि  प्रबंधकवर्ग

 इण्डियन  पाईलट्स  गिल्ड  की  सहमति  के  विना  उसके  सदस्यों  पर  कर्मीदल  विनियोजन की  स्लिप  प्रणाली  इकतरफा  तौर

 पर  थोप  रहा  था  ।  सरकार को  यकीन था  कि  स्लिप  प्रणाली  यथोचित  सलाह  मशविरा करने  के  बाद  चालू  को

 atc यह  इकतरफा तौर  पर  नहीं  थौपी  गयी  wa:  इसने  परिचालनों  तथा  विनियोजन  प्रणाली

 का  निर्धारण  ब  चाल  करने  के  प्रबन्धकवर्ग के  मल  श्रधिकार का  समर्थन  किया  t

 थी  राव  जोशो  :  मेरे  प्रश्न  को  a  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मेरे  प्रश्न  का  भाग  था

 चालकों  की  मांगे  क्या  थी  श्रौर  व्यवस्थापकों  में  से  कुछ  के  विय्द्ध  क्या  मुख्य  भ्रारोप  लगाये  थे  है

 घाम  व्यवस्थापकों के  विरुद्ध  नहीं  ।  मैंने  कहा  है  कि  में  से  कुछ  के  विरुद्ध  तथा  भाग  (7)

 में  मैंने  पूछा  था

 से  were  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।  पौर  उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  1”

 उक्त  व्यवस्थापक  उच्चाधिकारियों की  शिकायतों  की  एक  लम्बी  सूची  मेरे पास  है  ।  मैं  उन्हें  एक  एक  करके

 frat  सकता  हूं
 ।
 मैंने  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  है  ।  मैंने कहा  है

 व्यवस्थापकों में  से  कुछ  के  free

 से  प्रत्येक  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ह

 थो
 भगवत  झा  :  गलत  ही  ।  यह  तो  विमानचालकों  के  विरुद्ध दोना  व्यवस्थापकों

 के  नहीं  ।
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 श्री  राज  बहादुर  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक
 संदर्भ

 का  प्रश्न  उसके  श्रनुसार  तो  हमने

 seq  के  भाग  तथा  का  उत्तर उनके
 भाग

 के  झाधार  पर  ही  दिया  हैं
 ।

 उनकी
 एकमात्र

 शिकायत  यही

 थी  कि  स्लिप  प्रणाली  को  एकतरफा  dt  से  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  यदि  इसके  परिक्षेप  श्रलग  अलग  थे
 ।

 ग्रौर  कुछ  अन्य

 धारोप  तो  मैं  हूं  कि  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  विशिष्ट  ढंग  से  आना  चाहिये
 था  ।

 फिर  भी  यदि  माननीय

 सदस्य  का  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  विरुद्ध  विशिष्ट  श्रारोप  तो  मैं  निश्चय  ही  उसका  उत्तर  दूंगा  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  :  यह  तो  में  पहले  से  दी  है  ।  मैंने  कहा  है--“व्यवस्थापकों में से कुछ में  से  कुछ  व्यक्तियोंਂ

 I  have  gota  long  \ist  with  me.  Despite  all  this,  the  reply  has  been  eraded,  Everytime  it  hap—

 pens  So.

 sit  राज  बहादुर  :  उनमें  निदेशक  होते  चैयरमैन  होता  है
 ।

 प्रश्न  विशिष्ट  नहीं  है
 ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  मैंने  यह  पूछा  है  कि  से  प्रत्येक  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 जब  प्रश्न  इतना  विशिष्ट  है  ऊपर  भी  मैंने  पूछा  है  ।  bo  व्यक्तियों  के  बारे में  atk  नीचे  पूछा है  प्रत्येक के  बारे  र्म

 उन्हें  विशिष्ट  उत्तर  देना  चाहिये था  ।

 eT |  महोदय  :  प्रश्न  तो  बहुत  विशिष्ट  है  ।

 ait  राज  बहादुर  :  प्रश्न  तो  बहुत  विशिष्ट  है  परन्तु  क्या  एक  ही  प्रश्न  के  दो  परिपेक्ष  हो  सकते  हैं  ।  यहां  मेरी

 समस्या  यह  थी  कि  प्रश्न  विमान  चालकों  की  हड़ताल के  बारे  में  तथा  हड़ताल  से  होने  वाली  हानि  के  बारे  में  था  ।

 प्रश्न के  भाग  में  यही  बात  पूछी  गई  थी  तथा  इसीलिए
 मैंने  प्रश्न

 के
 श्रौर

 भाग  को  इसी  संदर्भ  में

 लिया
 ।

 मुझे  यह  भी  मालूम  है  कि  नियमों  के  झनुसार
 दो

 भिन्न  विषयों
 को

 एक  ही  प्रश्न  में  नहीं  जोड़ा  जा  सकता
 ।

 OTT  महोदय  :  यह  बात  तो  श्रापकी  ठीक  है  ।  परन्तु  फिर  भी रव  पहुं  आआ  गया हैਂ  मैंने  मंत्रियों  को

 पत्न  में  यह  लिखा  हुमा  है  कि  जब  भी  वह  किसी  ser  में  कोई  afe  saws  करें  तो  वह  उस  मेरा  ध्यान  AIFS
 कर  सकते  है  ।  परन्तु  यदि  ag  ऐसा  नहीं  करते  तो  इसका  तात्पयें  यही  है  कि  उन्होंने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  उन्हें  इसमें  कोई  न्नाट  नजर  नहीं  धराई  होगी

 श्री  राजबहादुर  :  मुझे  कोई  टि  नजर  नहीं  श्राई  ।  प्रश्न  का  परिपेक्ष  बहुत  स्पष्ट  था  ।  प्रबन्ध  निदेशक  तथा

 चेयरमेन  के  विरुद्ध  यह  लगाया  गया  था  कि  उन्होंने  एकतरफा  ढंग  से  उसे  लाग  कर  दिया  है  |

 mene  महोदय
 :

 ara  तो  उत्तर  काफी  विशिष्ट  है  ।  श्री  जोशी  मैं  समझता हूं  तो  श्राप  संतुष्ट  हो

 होगें  ।

 थ्रो  राव  जोशी  :  कुछ  विशिष्ट  are  लगाये  गये  हैं  ।  वह  मेरे  पास  यहां  मौजूद  हैं  SUT aTa

 मंत्री  महोदय  को  सभी  प्रकार  की  जानकारी  से  परिपूर्ण  वक्तव्य  देना  ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :  Some  specific  charges  have  ‘been  levelled.-  I  would  like  to

 know  from  the  hon.  Minister  whether  due  to  strike  the  1055  was  to-the  tune  of  rupees
 11.30  crores  and  the  economy  was  the  main  cause  of  this  entire  episode  which  started  with
 the  introduction  of  new  ship  system  by  the  management?  Originally  the  loss  was  to  the  tune
 of  rupees  95  lakhs.  °:om  which  it  came  down  to  80  lakhs  and  then  to  75  lakhs  and  other-

 wise  this  loss  of  75  lakhs  would  have  taken  14  years  to  occur.  Whatever  has  been  stated

 by  him  about  the  safety  and  efficiency  of  the  aircraft,  I  think  the  safety  and  the  capacity  of  the

 person  who  will  operate  that  machine,  is  equally  impoftant.  Therefore  I  want  to  know  that

 why  their  demand  Tegarding  evaluation  of  their  flight  hours,  and  its  fatigue,  has  not  been
 accepted  by  the  Government?

 Shri  Raj  Bahadur  :  Hon.  Member  has  asked  a  lengthy  question  but  I will  try  to
 answer

 it  briefly.  As  regards  the  fatigue,  want  to  submit  that  again  that  their  duty  time,  fight
 time  and  Fest  period  was  decided  12,  13  years  earlier  in  an  agreement  arrived  at  between  the
 management  and  pilots.  On  the  basis  of  same  agreement  posting  and  slip  systems  continued
 On  one  oF  other  occasions.  No  change  has  been  effected  is  the  same.  That  agreement  has



 22  1896  )  मौखिक  उत्तर

 not  been  violated  in  any  way.  The  Management  has  always  abided  this  agreement  and

 no  such  allegation  has  been  levelled  by  the  pilots  that  there  was  any  deviation  from  the  agree-
 ment.

 The  other  question  is  that  why  it  was  started  and  to  this  my  answer  is  that  when-

 ever  the  service  frequency  increases,  the  management  considers  that  slip  system  will  be

 more  economicai.  The  economy  was  to  be  effected  because of  fuel  crises.  So  under  this

 economy  drive,  we  were  not  ina  position  to  past  some  ्  them  in  Hong  Kang  and  Beirut

 which  was  not  liked  by  those  people  and  that  is  why  they  began  to  say  that  the  Management
 has  no  right  to  change  the  pattern  of  operation.  That  way  we  suffered  the  loss,  but  under

 their  pressure,  should  we  asked  the  management  that  it  has  not  got  the  right  to  manage  or

 fix  the  schedule  of  operations?  It  is  no  where  in  the  world  or  in  any  country  that  the

 management  should  not  have  the  right  to  control  the  pettern  of  operations.  They  have  gone
 on  strike  on  this  issue,  and  have  demanded  the  withdrawal  of  slip  system,  and  management
 has  suffered  that  much  loss.  But  it  involved  the  question  of  managements  principle.  It  is

 my  strong  belief  that  the  minimum  utilization  of  pilots  and  aircrafts  would  have  helped  us  to

 drive  some  more  benefits  from  International  Air  Service.

 Sari  Jagannathrao  Joshi  :  Mr.  Speaker,  Sir,  it  has  been  accepted  by  the  Minister  him-

 self  that  agreement  is  12,  13  years  old  [  want  to  point  out  that  during  the  course  of  these  12,  13

 years  many  vital  changes  hive  taken  place  in  the  field  of  air  services.  Did  the  pilots  know  how

 to  operate  th?  Jumbo  Jets?  That  is  why  a  fresh  evaluation  in  the  content  of  changed  circumstances

 has  been  demanded  by  them.  _Nobody  has  challenged  the  authority  of  the  management  but

 their  demand....

 Mr.  Speaker  :  You  have  started  delivering  a  speech.

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :  There  was  nojumbo  jet  12,  13  years  earlier  and  now  with
 its  introduction,  the  things  have  changed  all  together.  So  why  their  demand  has  not  been

 accepted  ?

 Mr.  Speaker  :  Mr.  Joshi,  Mr.  Raj  Bahadur  is  notsuch  a  Minister  who  will  conceal

 the  information.  He  has  stated  all  that  was  known  to  him.  It  is  carrect  that  15  years  ago,
 there  was  no  jumbo  jet,  then  at  tne  same  time  I  may.  say  that  our  Parliament  too

 was  not  so.

 as  it  is  today.

 Shri  Raj  Bahadur  :  Our  rules  remain  the  same  and  we  too  are  the  same,  We  are

 not  technocrats  but  I  want  to  state  that  Rest,  Duty  and  Flight  periods  remain  the  same  irres-

 pective  of  the  aircraft  whether  it  is  jet  or  any  other  aircraft.  The  agreement  was  in  force

 and  is  still  in  force.

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :  My  second  supplementary  is  (Interruption)

 Mr.  Speaker  :  Mr.  Joshi,  you  got  up  four  times  and  every  time  you  said  that  your
 it  is  on  the  record. second  supplementary  was..

 Shri  Jagannathrao  Joshi:  levelled  an  allegation  which  was  accepted  by  you.  That
 was  not  my  supplementary.  It  has  been  stated,by  the  hon.  Minister  it  was  done  to  save

 foreign  exchange.  I  want  to  knew  that,  if  they  had  stopped  operations  from  the  London  base;
 the  loss  of  rupeeS  one  crore,  which  has  not  occured,  could  havé  been  saved.  So  in  such  cir-

 cumstances,  why  London  base  operations  were  not  stopped ?

 Shri  Raj  Bahadur  :  Had  Mr.  Joshi  heard  my  reply  with  due  attention,  this  doubt
 would  not  have  occurred.  I  said  that  when  frequency  increases,  the  slip  system  becomes  more
 useful  and  when  frequency  is  low,  the  posting  system  is  considered  to  be  more  useful.  So  our
 basic  object  is  not

 slip
 or  posting  system

 but  the  efficiency.

 श्रष्पक्ष  महोदय
 :

 ेंछे  भी  झोकर  mrs harq  खड़ा  है  ।  .  .  ..  ( saat)
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 Shri  Swaran  Singh  Sokhi  :  It  has  been  accepted  by  the  hon.  Minister  that  he  is  not  a

 technocrat.  SoI  want  to  know  that  wh2n  hzis  not  a  technocrat,  then  on  whose  advice  ail  this  is

 being  done  and  whether  their  recent  decision  is  final  and  in  future  Strike  will  not  be  there

 Shri  Raj  Bahadur:  I  have  stated  that  Iam  not  a  technocrat  a  man

 Mr  Speaker:  Are  you  a  man  रश  same  category  to  which  hon.  member  belongs,  or  you

 are  a  different  type  of  man

 थो  एस  ०एम
 ०  बनर्जी  :  दानि  टुड़ताल  तथा  तालाब*दी  के  कारण  हुई  ।  क्या  यह  सच  है  कि  सिटी  सिविल  कोर्ट

 बम्बई  के  एक  न्यायाधीश द्वारा  एयर  इंडिया  दारा  श्रौद्योगिक  विवाद  afafraa & fraa के  नियम  75  के  तालाबन्दी

 की  घोषणा  के  बारे  में  गंभीर  संदेह  व्यक्त  किये  गये  है  ।  मेरे  में  एक  ऐसी  फोटो  स्टेट  कापी  है  जिससे  यह  पता  चलता  है
 कि  क्षेत्रीय श्रम  बम्बई के  श्रांतरिक  रजिस्टर  में  कुछ  परिवर्तन  किये  गये  थे  ।  एयर  इंडिया  के  पत्र  में  कहा  गया

 है  :  कि  श्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  नियम  73  के  अर्न्तगत प्रपेलित  हम  हड़ताल की  रिपोर्ट  श्र

 तालाबन्दी  की  एक  प्रति  प्रेषित  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  नोटिस  की  एक  प्रति भी  संलग्न है  iਂ  यहां  सभी  तिथियों में

 ada  किया  गया  तीन
 का

 चार  बुनाया  गया  है
 भौर

 चार  का  पांच
 ।

 क्षेत्रीय  श्रम  के  रजिस्टर  की

 यह  स्थिति  है  ।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  क्या  उसने  माननीय  मंत्री  महोदय  को  ag  बात  बताई
 दो  श्र

 जें ०  sco  डी  ०  टाटा  are  श्री  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  की  गई  जालसाजी

 mere  महोदय  :  बिना  नोटिस  श्रापकों  इस  प्रकार  के  नामों  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिये ।  arg
 तो  प्रारोप  लगा  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  से  व्यक्तिगत  नामों  का  उल्लेख  करने  की  श्रनुमति  मैं  आमकों  नहीं  द्ग

 थो  एस०  एम
 ०  बमर्जी  :  श्री  टाटा  चेपरमेन हैं  और  श्री  उन्नी  उसके  प्रबन्ध  निदेशक

 महोदय  :  उनके  पदों  उल्लेख  तो  कर  सकते  नामों  का  नहीं  ।

 थो  एस०  एम  ०  बम्जो  :  मेरे  पास  फोटोस्टेट काफी  हैं  ।

 प्रो० मधु  aad  :  यह  फोटोस्टेट कापी  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिसका  सम्बन्ध  एक  गम्भीर  मामले  से  है
 we  सभापटल पर  रखी  जानी  चाहिये  ।

 eae  महोदय  :  नियमों के  अनसार  नोटिस  दिया गया  है  ।

 थी  एस०  एम
 ०  बनों  :  तालाबन्दी  उस  समय  पास  कोई  सबूत  नहीं  था ।  क्षेत्रीय  श्रम

 बम्बई  द्वारा  जो  ग्यांतरिक  रजिस्टर  बनाया  जाता  उसकी  फोटोस्टेट  कापी  मेरे  पास  इस  जालसाजी में  वह

 भी  भागीदार है  )

 महोदय  :  पूछे  पर  भराइये

 at  . Uh oGHo wast maw  :  मेरा  विशिष्ट प्रशन  यह  है  कि  क्षेत्रीय  श्रम  प्रयुक्त  द्वारा  रखे  गये  दस्तावेज

 क्षेत्रीय  श्रम  art  के  झांतरिक
 रजिस्टर  में  प्रविष्टी  संख्या  2  को  बदल  कर  3  3  को  4  कर  दिया  गया  है  ।

 ऐसा  एयर  कार्पोरेशन--एयर  इंडिया  के  कुकर्मों  पर  पर्दा  ढालने के  उद्देश्य  से  किया गया  है  ।  मैं  सरकार से  भ्रनुरोध

 करूंगा  कि

 were  महोदय  :  यदि  धाप  नामों का  उल्लेख  करतें  तो  इसकी  सूचना  को  पहले  मिलनी  चाहिये
 क्योंकि  नियम ऐसा  है  |

 थो  एस०  एम०  waait  :  किसी की  प्रेरणा  से  हुई  इस  कथित  arena a sara को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  वह

 सारा  मामला  सरकारी  उपक्रम  समिति  को  सौंपेंगे  ।  सरकारी  उपक्रम  स्मिति  इसका  भ्रध्ययन  करे  ।  श्रापको  अनुमति  से

 मैं  इस  दस्तावेज  को  प्रापको  भेजना  चाहता हूं  |  दुर्भाग्यवश  श्री  राज  बहादुर  श्री  Torco डी०  टाटा  के  प्रभाव  में

 हैं
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ये  इसे  सरकारी  उपक्रम  समिति  को  भेजने  के  लिये  तैयार  हैं

 aay  महोदय  :  कृपया  इसे  एक  पूरा  भाषण  न  बनायें  ।  यह  WUTSh  है  ।

 Feo  Fo  बनों  :  में  इसका  उत्तर  चाहता  हैं  ।

 were  महोदय  :  झापने  उन  व्यक्यों  के  विष्द्ध  ard  लगाये  हैं  जो  इस  सभा  के  सदस्य  नहीं  इस  बारे

 में  नियम  यह  है  कि  इस  बारे  में  areal  मंत्री  को  उचित  नोटिस  भेजना  चाहिये  ।
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 कि  का  ——————
 मौखिक  उत्तर

 3
 1896

 sit  राज  बहादुर मैं  श्रापका यह  कहने  के  लिये  oad हूं  मुझे  इस  प्रश्त  के  उठाये  जाने  के
 बारे

 में

 गौटिस  दिया  जाना  चाहिये  था  (aaeerre  )

 wean  :  यह  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 शो  राज्  बहादुर  :  मैं  कुछ  तथ्य  ay  के  सामने  रखना  चाहता हूं  ।  इन्होंने  कुछ  बातें  कही  है
 ।

 इनके  पास

 सिटी  सिविल  कोर्ट  के  कुछ  हैं  यह  बात  स्वष्ट है  ।  इन्होंने  इस  बात  का  जिक्र  स्वयं  किया  है
 ।

 वह  कहते  हैं  कि

 एयर  श्री  टाटा  श्री  उन्नी  के  रजिस्टरों में  नहीं  बल्कि  श्रम  श्रायुक्त  के  श्रांतरिक  रजिस्टर  की
 प्रविष्टियों

 में

 परिवर्तन  got  है  ।  यह  मामला  अब  समाप्त  हो  गया  है  ।  यदि  यह  जारी  तो  श्रम  प्रायुक्त च्छ  अथवा
 उस  सम्बन्ध

 में

 जिसके  विरुद्ध  विचार  प्रकट किये  गये  न्यायालय में  श्रपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  लेते  ।  मामला wa
 वापिस

 लिया
 जा

 चूका  है  अथवा  इसे  निपटाया  जा  चुका  है

 श्रघ्यक्ष  महोदय
 :

 ग्रब  श्री  गौडा  पूछा  गया  प्रश्न  लिया  जाये
 |

 श्री  एस०  WHo  arm  :  ये  फोटोस्टेट  कापियां  हैं  ।

 भ्राष्य क्ष  महोदय  :  बापको  उचित  नोटिस  देना  चाहिये  था  क्योंकि  श्राप  उन  लोंगों  का  नाम से  रहें  हैं  जो  इस

 सभा  के  सदस्य  नहीं  हैं  ।

 श्री  भगवत  झा  श्राजाद  :  इससे  देश  में  एक  गलत  धारणा  फैल  जाती है  ।

 थ्रो  बोग  ay  गौड़ा  ॥  खड़े  हुये  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  गौडा  श्राप  थोड़ी  देर  तक  बैठे  रहें  ।  मैंने  वक्ता
 को

 बुलाया  था
 ।  मंत्री

 के
 उत्तर के  बाद  उनके  प्रश्न  की  बारी  है  ।

 wt  afaara : qr ataa FH, :  इस  सम्बन्ध  मैं  आपके  विचारार्थ  एक  बात  कहता  हूं  ।  यदि  ये  नाम  लेते  हैं  तो  इन्हें

 पहले  नोटिस  देना  चाहिये  ।  मैं  किसी  प्रकार  का  तक  नहीं  देना  चाहता  ।  चू  कि  उनका  यह  ares  बहुत  गंभीर  है  कि

 धम  विभाग  द्वारा  बन!ये  गये  सरकारी  रिकार्ड  में  फेर  बदल  gar  जिसके
 लिये  हनके  पास  सबूत  भी  इस  लिये

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जाना  जरूरी  है  ।  प्रश्न यह  नहीं  कि  मंत्री  इससे  सम्बद्ध  है  प्रथवा  नहीं
 ।

 लेकिन  सरकार  इससे

 भ्रवश्य  सम्बद्ध  है  ।  यदि  वे  कुछ  रजिस्टरों को  स्वयं  ही  ठीक  करें  तो  मैं  चाहता हूं  कि  सभा  इस  प्रोः  ध्यान  दे
 ।  यह  एक

 गम्मीर  सामला  है  ।

 aft  राज  बहादुर  :  eit  के  सामने  यह  मामला  था  ।  एक  पक्ष  ने  किसी  बिशेष  मामले  के  बारे  कुछ
 दलीलें

 दो  उस  पक्ष  ने  मकदमे  को  वापिस लें  लिया  है  ।  मेरे  विचार  में  कोई  भी  प्रविष्टियां प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पह  मामला  जटिल है  ।  इस  बारे  में  नोटिस  दिया  जाना  चाहिये  था

 काफी  wart  पर  श्राम  ऋण  srfararer  प्रभाव

 *458.  i  16.0  नो ०  चम्ब्रमोड़ा

 MI  Wo  ato  कृष्णन  :

 क्या  घाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  एसोसियेशन के  चेयरमैन ने  कहा  है  कि  देश  के  काफी  उद्योग  पर  श्राम ऋण  प्रतिबन्ध

 का  गम्भीर  प्रभाव  पड़ने  वाला  हैं  जब  तक  ब्याज  की  उचित  शरीर  स्थिर  दर  पर  ऋण  नहीं  दिया  जाएगा  तब्  तक
 काफी

 के  मूल्यों  पर  कोई  नहीं

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  अपनी  नीति  का  पुर्विलोकन  किया  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  है ं?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ प्रताप  faz)
 बंगलौर में  1974 में  हुए  कर्नाटक

 प्लॉर्ट्स  एसीसिएशन  के  वाधिक  श्रधिवेशन  में  एसोसिएशन  के  अ्रध्यक्ष  ने  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  काफी  उद्योग  की

 ऋण  सम्बन्धी  समस्या  का  भी  उल्लेख  किया  |

 तथा  निर्यात  श्रभिमुख  जिसमें  काफी  भी  शामिल  की  ऋण  सम्बन्धी

 श्यकताओं से  श्रवगत  है  ।  इस  पर  सरकार की  समग्र  ऋण  arf  के  संदर्भ  में  ध्यान  दिया  लाना  है
 |

 श्री  जे०  बी०  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कौफी  एक  fariarerat  उद्योग  है  att  इससे
 40  करोड़  रुपये  तक  की  विदेशी  मुद्रा  झ्रजित  होती  है  ate  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  आराम  ऋण  प्रतिबंध

 नीति  के  कारण  उद्योग  को  क्षति  हो  रही  है  क्योंकि  सारा  उद्योग  ऋणों  पर  ही  ग्राश्रित  कया  मंत्री  महोदय  बताएगें  कि

 इस  उद्योग  के  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योग  मानने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ताकि  इस  उद्योग  को

 ऋण  प्रतिबन्ध  नीति  से  बाहर  रखा  जा  सके  |

 att  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  कौफी  बोर्ड  के  चेयरमैन  इस  वर्ष  सितम्बर  मास  में  स्टेट  बैंक  झाफ  इंडिया  के

 मैन  से  मिले  थे  ।  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  कौफी  बोर्ड  को  कौफी  क्रय  करने  के  लिये  प्रतिवर्ष  35  करोड़  रुपए  देता है  ।

 ऐसी  श्राशंका  थी  कि  वर्तमान  ara  ऋण  प्रतिबन्ध  का  इस  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  |  कौफी  बोर्डे  के  चेयरमैन  इसी  सम्बन्ध

 में  स्टेट  श्राफ  इण्डिया  के  चेयरमैन  से  मिले  थे  ।  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  के  चेयरमैन  नें  कौफी  als के  चेयरमैन  को

 श्राश्वासन  दिया  कि  बैंक  इस  बात  के  लिए  पूरा  प्रयास  करेगा  कि  वर्तमान  श्राय  ऋण  प्रतिबन्ध  का  इस  उद्योग  पर  कोई

 प्रभाव  न  पड़े  |  जहां  तक  प्राथमिकता  दिए  जाने  का  सम्बन्ध  उद्योग  होने  के  नाते  कौफी  को  वहीं

 मिकता  दी  जाएगी  जो  wea  निर्यातोन्मुखी  उद्योग  प्राप्त  कर  रहे  हैं

 थ्रो  जे०  बी०  चन्द्रगोडा  इंस  उद्योग  के  बारे  में  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  उत्पादन  की  बढ़ी  हुई  लागत है  ।

 बीज  श्रादि  के  मलय  चार  गणा  बढ़  गए  है  गौर  ब्याज  के  दर  भी  बढ़ गए  हैं  ।  विश्व  के  कूल  उत्पादन  मैं  हमारा  उत्पादन

 केवल  2  प्रतिशत है  ।  ग्र्त  निर्यात  में  वृद्धि  करने  तथा  अ्रघिक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  की  काफी  सम्भावनायें  इन  सब

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  महोदय से  जान  सकता  हं  कि  बीज  ale  कम  दर  पर  सप्लाई  करने  तथा

 ब्याज की  दर  कम  करने के  सम्बन्ध में  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  हैं
 ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह :  उत्पादन  लागत  कें  बार ेमें  इससे  पहले  न्यूनतम  बिक्री  मूल्य  3.48  रपए  आत

 प्यादे निश्चित  किया  गया  था  ।  इसे  सरकार  ने  अ्रस्थायपी  तौर  पर  बढ़ाकर  4.25  रुपए  प्रति  प्वॉइट  लेकिन  कौफी

 ने  4.60  रुपए  प्रति  प्वाइट  की  दर  से  लाग  किया  है  ।  उत्पादन  लागत  को  वृद्धि  का  यह  प्रश्न  एक  सर्मिति  के  aan:
 ava  जिसमें  वाणिज्य  वित्त  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  तथा  कौफी  बो  के  चेयरमेन  att  यह  लागत  सम्बन्धी

 प्रश्त  पर  विचार  कर  रही  है  प्रीर  इसकी  रिपोर्ट  आने  पर  afar  निर्णय  लिया  जायेगा
 ।

 जहां  तक  क  सम्बन्ध

 उवरक  एक  मुख्य  है  जिसे  कृषि  मंत्रालय  कौफी  के  माध्यम  से  भेजता  है  प्रौर  अब  कृषि  मंत्रालय  ने  सुझाव

 दिया  है  कि  इसे  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  भेजा  जायें  ।  यह  प्रश्न  भी  विचाराधीन  है  ।  यह  बात  सच  है  कि  बेक

 के  ब्याज दर  16  से  18  प्रतिशत  हैं  जिससे  क्रय  मत्य  तथा  कौफी  के  परचन  मलय  में  बद्धि  होती है  श्रौर  इस  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  दो  वर्ष  पहले  कौफी  बार्ड  ने  बैंक  ag  बनाये  जिसके  द्वारा  कौफी  करने  वाले  क्षेत्रों  में  सम्बन्धित
 बंकों की  शाखाएं  खोली  गई  ।  इसके  श्रावेदन  पत्रों  को  बैंक  को  ह ३ शमजते  हैं द्रौ  ऋण  के  उपयोग  के  बारे  में
 करते  हैं  ।  इसके  श्रतिरिक्त  कौफी  बोर्ड  का  अरपना  विकास  बोर्ड  है  जिसे  .  35  करोड  रूपए  कार्यकर  पंजी  के  रूप  में  दिए

 जाते  हैं  at  6.50  करोड़  रुपए  विकास  कार्यों  के  लिए  दिए  जाते

 श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  श्रौर  नवीनतम  प्रेस  रिपोर्टों  को  ध्यान  में  रखने  हए  मैं  जानना
 चाहता  tar  क्या  निर्यात  बाड़  द्वारा  किया  जाता  है  श्रयवा  कर्नाटक  प्लांटस  एसोसिएशन  द्वारा  किया  जाता  है  |

 थ्रो  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  इसकें  लिए  मुझे  tam  नोटिस  हैं  |

 श्रो  ज्योतिर्मय  बसु  :  केवल  कौफी  बीड  के  प्रबन्ध  द्वारा  ही  श्रत्यावश्यक  कॉफी  के  उत्पादन  की  ्रावश्यकता
 सम्बन्धी  लोक  लेखा  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री

 महोदय
 बतायेग  कि  कया  उन्होंने  इस  पर

 विचार  किया है  ar  इसके  लिए  कोई  श्नुदान  है  ।  दूसरी  बात  यह है
 कि  कर्मचारियों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  उद्देश्य से  कौकी  उत्पादकों  को  दिए  गए  अ्रनुदानों  तथा  ऋणों  का  कया  पूरा  faz  गय  है  ।  यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं  ate  यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है  ।
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 WOT  महोदय  :  छ्छि  परम्परायें तथा  रीतियां  हैं
 ।  इन्हें  स्पष्ट  उत्तर  दें  ।

 श्री  faraara  प्रताप  सिह  :  ऋण  सुविधाओं  का  उचित  उपयोग  करने  सम्बन्धी  यह  देख-देख  के  लिए  व्यवस्था  at

 गई  है  कि  क्या  इन  सुविधाश्ों  का  उचित  उपयोग  किया  गया  है  waar  नहीं  ।  जिन  मामलों  में  दुरुपयोग  उनके

 बारे  में  कार्यवाही  की  गई  है  |

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  add  कछ  ऐसी  बातें  जिन्हें मैं  नहीं  चाहता

 डा०  कलास  :  हम  श्रध्यक्ष  महोदय के  प्रति  आपके  व्यवहार को  पसन्द  नहीं  करते  |

 श्री  ज्योतिमय बसु  कौफी  के  उत्पादन  का  कार्य  विदेशी  एकाधिका  रियों  को  सौंपा  जाता  है  ।  समिति

 ने  जो  सिफारिश की  वह  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।  सरकार  हमें  बताये  कि  क्या  कौफी  बोर्ड  को  इसे  करने

 के  लिए  कहां  क्या  इसे  सरकारी  क्षेत्र  में  लिया  जायेगा  wear  नहीं
 ?  इस  बारे में  इतना  क्यों  ?

 meat  महोदय  :  कृप्या  बैठ  जायें  ।  यदि  बसफा  रिशें  की  गई  तो  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  की  रिपोर्ट उन

 के  पास  प्रा  जायेगी ।

 श्रो  ज्योतिमंय बसु  :  मैं  संतुष्ट नही  हुं  ।

 सहोदय  :  कछ  परम्पराएं  तथा  रीतियां  भी  हैं  ।  हर  काम  अपनी  इच्छा  के  प्रनसार  न  करे

 श्री  लकप्पा  ।

 श्रो  ज्योतिर्मय  बसु  मैं  गवाही  के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा

 mere  महोदय  :  नहीं  ।  कुछ  परम्परायें भी  होती  जिनका  पालन  करना  पड़ता  है  ।

 थ्रो  :
 देश  भर  में  मुद्दास्फ़ीति

 का
 सामना  करने  के  लिए  श्राम  ऋण  प्रतिबन्ध  लागू  किया  गया  है

 ।  लेकिन

 कौफी  जैसे  ~ TOTS TrHaT  तथा  नियरतोन्मुखी  fora  उत्पादन  दक्षिणी  भारत  में  होता  पर  यह  कसे  लागू

 होता  है  ।  इसका  इस  उद्योग  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा  |  इस  ऋण  प्रतिबन्ध  का  अ्रनसंघान  पर  भी  बहुत  प्रभाव  पड़ा  है

 att  बागान.के  मालिक  अनुसंधान  भी  नहीं  कर  सकते  ।  हमारे  पास  कौफी के  लिए  विश्व  भर  में  माकिट है  ।  कया  मंत्रालय

 इसके  बारे  वित्त  मंत्रालय  से  बातचीत  करेगा  श्रौर  इस  बात  का  ध्यान  रखेगा  कि  दक्षिणी  भारत  के  उत्पादनोन्मुखी  तथा

 निर्यातोन्मुखी  कौफी  के  पौदे  लगाने  के  उद्योगों  पर  इस  सिद्धांत  को  लागू  न  किया  जाए  ?

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  ऋण  सुविधाओं  तथा  ऋण  प्रतिबन्धों  के  प्रभावों  के  बारे  में  मैं कह ह  चुका  हूं  कि  रिज़र्व

 बैंक  श्राफ  इण्डिया ने  श्राइवासन  दिया है  कि  35  करोड़  रुपये  को  पहली व्यवस्था  जारी  रहेगी  |  a Te GT faaiateret  वस्तुप्नों  के

 लिए  fora  बैंक  श्राफ  इण्डिया  निम्नलिखित  सुविधायें  देता  है  :  (1)  115  प्रतिशत  अधिकतम  ब्याज  की  दर  निश्चित  की

 गई  है  जबकि  ग्न्य  वस्तुओं  के  लिए  129  प्रतिशत  की  कम  से  कम  दर  निश्चित  की  गई  है  .(  24  रिज  बैंक  ग्राफ  इंडिया

 द्वारा  बंकों  को  पुनः  वित्तीय  सहायता  दिया  जाना  |  1973-74  के  व्यस्त  मौसम  के  दौरान  लगभग  50  प्रतिशत  वद्धिक

 वत्त  पोषण
 किया  गया  तर  रजब  बेंक  ग्राफ  इण्डिया  ने  लगभग  105  करोड़  (3)  बंकों  को  निर्यातोन्मुखी

 वस्तुओं  के  लिए  प्रतिभूतियों  के  सम्बन्ध  में  ढील  देने  की  झ्नमति  दी  गई  है  ।  कौफी  के  लिए  विशेष  रियायत  दी  गई  है
 जिस  में  ऋण  दिये जाने  के  मामले में  ऋण  पत्र  तथा  निश्चित  आडर  की  छोड़ दी  गई  हैं  ।

 yew  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  होता  है  |

 ysay  क  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 रुपये  के  मलय  में

 45  5.  श्री  Tor  के  ०
 किस्क्‌  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तस्करों  तथा  विदेशी  मुद्रा  का  घोटाला  करने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  के

 कार्यवाही
 किये  जाने

 के  फलस्वरूप ह्षय  के  मृत्य  उल्लेखनीय  रूप  से  वृद्धि हुई  है  ;  at

 5/LS./75—4
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 यदि  ac  कया  सरकार  को  श्राशा  है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  रुपये  का  मूल्य  उतना  ही  पहुंच  जायेगा
 जितना कि  वर्ष  1966 में

 वित्त  मंत्री  सी  ०  :  सरकार  के  पास  उपलब्ध  श्रांकड़ों  से  पता  चलता  है
 कि

 हांगकांग

 art  सिंगापुर के  खुले  बाजरों  में  रुपये  के  मूल्य  में  1974  से  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।  इसका  wa  बातों के

 साथ  तस्करों  शर  विदेशी  मुद्रा  का  धन्धा  करने  वालों  के  खिलाफ  कार्रवाही  किया  जाना  हो  सकता  है  ।

 (@)  इस  सम्बन्ध  में  विश्वसनीय  रूप  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 विदेशी  फर्मों  are  डिस्काउन्ट पर  बिलों  को  कैश  कराए  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 *456.
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  सो०  के  ०

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रिजर्व  बैंक  are  इंडिया  ने  अधिकांश  विदेशी  फर्मों  ारा  तत्काल  श्रम्रिम  घन  राशि  लेने  के

 लिए  डिस्काउन्ट  पर  बिलों  को  कैश  कराये  जाने  पर  रोक  लगा  रखी है  ;

 कया  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड
 के

 साथ  इस  बारे  में  अन्यथा  व्यवहार  किया  गया  है
 ;  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  (sit सी  ०  सुब्रह्मण्यम )  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा

 विवरण

 40
 प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  की  भागीदारी  वाली  फर्मों  के  लिए  भारत  में  कार्यरत  वाणिज्यिक

 बैंकों  से  RET / MATT  फूट  (meres  शीय  way  निर्यात  बिलों  पर  डिस्काउन्ट की  सुविधा  ऋण  सुविधायें  प्राप्त
 करने

 के  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  26  अधीन  भारतीय  Ferd  बैंक की  श्रनुमति

 प्राप्त  करना  अझ्रनिवायं है  ।  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  सुचना दी  है  कि  उसने  वाणिज्यिक  बैंकों  को  श्रपनी

 fort  बेक  पूर्वानुमति  के  बिना  ही  ऐसी  फर्मों  को  अन्तर्देशीय  एवम  निर्यात  बिलों  पर  प्रलेखीय  (stauiiet ) a
 fecatafren  की  सुविधा  समेत  ऋण  सुविधायें  मंजूर  करने  की  स्वीकृति  दे  रखी  बशर्त  ये  ऋण-सुविधायें  बैंकों  द्वारा

 दृष्टिबन्धक/रहन  किये  गए  स्टाक  के  मूल्य  से  पूरी  तरह  प्रा वृत ढ  हों  तथा  WaIga “x  फर्म  को  दिये  गये  ऋणों  की

 कुल  राशी  उस  फर्म  की  चुकता  पूंजी  तथा  श्रारक्षित  निधियों  की  रकम  के  दुगने  से  अधिक  a  हो  ।  इस  सीमा  से  श्रघिक

 परिमाण  में  ऋण  देने  के  प्रस्ताव  भारतीय  रिज  बैंक  के  पास  श्रनुमोदन  के  लिए  भेजने  जरूरी  होते  हैं  ।  ऐसी  फर्मों  को

 क्लोन/एकोमोडेशन बिलों  पर  डिस्कॉंउन्ट  उनके  बदले  ऋण  मंजूर  करने पर  प्रतिबन्ध  इस  दुष्टि से  लगाया  गया  है  कि

 इन  फर्मों  नयी  विदेशों  पूंजी  लगाकर  देश  की  विदेशी  मुद्रा  आरक्षित  निधि  में  योगदान  देने  के  ऋण  से

 प्राप्त घन  के  झाघार  पर  अ्रपरिचित मात्ना  में  व्यापार  का  विस्तार करने  से  रॉका  जा  सक े।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  aaa  दी  है  कि  लीवर  लिमिटेड  के  बिलों के  डिस्कार्डान्टिग के  मामले

 में  बैंक  की  उक्त  नीति के  प्रतिकूल  कोई  व्यवहार नहीं  किया  गया  है  ।

 गुजरात  में  पर्यटन  विकास  योजनाएं

 *.59.  श्री  stfara  एम ०  पटेल :

 श्री  हो ०  पो ०  जदेजा

 कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमातन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि  गुजरात  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 Weaq  fasta  की  जो  निर्माणाधीन  ण्

 >  SIP
 नि

 तक  पूरा  होने  की  सम्भावना है  ?
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 पयटन  शर  नागर  विमानन  संवालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag)  :  गुजरात  में  qaza  विभाग

 की  चालू  स्कीमें  तथा  उनके  पुरा  होने  कीं  संभावित  तारीखें  नीचे  दी  गई  हैं  :-

 oo

 स्कीम  का  नाम  पूरा  होने  की  तारीख

 1975  के  मध्य  तक गांधीनगर  में  युवाहोस्टल

 पोरबन्दर में  पर्यटक  बंगला  1976  के  ara  तक

 qaaqiat Haq में  बन  लॉज  1975  के  झ््त  तक
 ni i  a  a

 Fraud  in  L.I.C.

 *460.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  ;

 (8)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  press  reports  that  the  Life  Insurance

 Corporation  has  been  defrauded  of  lakhs  of  rupees  as  aresult of  declaring  a  living  person  as

 dead;

 (b)  whether  this  case  has  been  enquired  into  and  if  so,  the  result  thereof;

 the  number  of  such  cases  detected  in  other  parts  of  the  Country;  and

 d)  the  steps  proposed  to  be  taken  to  check  such  incidents  in  future  ?

 The  Deputy  Minister  of  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi)  :  (a)  Neither
 the  Government  LIC  has  come  across  the  press  reports  referred  to  by  the  hon’ble
 Member,

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  No  such  case  has  come  to  notice.

 The  LIC’s  rules  are  designed  to  prevent  admission  of  false  death  claims.  A  death
 claim  is  admitted  only  after  the  claimant  has  furnished  independent  proof  of  death  of  the  aSsured
 to  the  satisfaction  of  the  LIC.

 प्रतिकर  व्यापार  जालसाजी

 *461.  श्री  एन० ई०  होरो  :  ear  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुख्यात  प्रतिकर  व्यापार  जालसाजी  को  तस्करी के  लिए  बेंकिंग  व्यवस्था  का  एक  मुख्य

 स्रोत  समाप्त  करने  के  लिए  प्रवर्तन  ग्रधिकारियों को  अनुदेश  दे  दिये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  उस  दिशा  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार
 :

 हां
 ।

 श्रांतरिक  सुरक्षा  श्रघिनियम  के  श्रन्तर्गत  श्रब  तक
 81

 व्यक्तियों  को  नजरबन्द किया  गया  है  ।
 व्जें  के  रूप  में  श्रदायगियों  से  सम्बन्धित  जालचक्रों  को  समाप्त करने  के  प्रयत्न  अभी  जारी  हैं  ।

 गोबर  गैस  प्लांटों  को  राष्ट्रीपकृत  बेंकों  दवारा  वित्तीय  सहायता

 चि थो  एस०  एन०  थै

 sit  मुशितियार fag  मलिक  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  देश  के  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  गोबर
 गैस  परियोजनाओं के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए

 सहमत हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  लिए  इन  बको  द्वारा  कितनी  राशि  की  जाते  की

 बना  है  ;  भोर
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 उस  पर  किस  दर  से  ब्याज  वसूल  किया  जायेगा  ?

 fra  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  Vari)  (*)  हो ं।

 ऋण  की  रकम  2000  रुपये ंसे
 4000  रुपये  के  बीच  होती  है  जो  कि  गोबर  गस

 संयंत्र  के  श्राकार  पर  निर्भर  होती  ra ।  बैंक  साधारणतः  तकनीकी  तौर  पर  व्यावहार्य  wie  arias  दृष्टि  से  सक्ष मैँ

 सभी प्रस्तावों का  वित्तपोषण  करते  हैं  परन्तु इस  समय  दिये  जाने  वाले  उस  ऋण  की  रकम  का  श्रनुमान
 लगाना  कठिन

 है  जो  बेकों  द्वारा  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  किया  जाता  है  |

 ब्याज  की  दर  निर्धारित  करने में  निधियों  को  जुटाने की
 बैंक  जमाश्रों  पर  ब्याज  की

 दरें  श्रौर  रिजर्व  बैंक  द्वारा  निर्धारित  की  गयी  ऋण  नीति  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  यह  दर  समय  समय

 पर  बदलती  रहती  है  ।  गोबर  गैस  संयंत्रों  के  वित्तपोषण  वसुले जाने  वाले  ब्याज  की  हज  प्रचलित  दरें

 11  प्रतिणत से  15  प्रतिशत के  बीच  में  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  का  कायंकरण  क्षेत्र

 463.  श्री के  ०  प्रधानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  पर  केवल  दस  मील  दूर  तक  के  क्षेत्रों  में  ही  कार्य  करने  की  पाबन्दी है

 यदि  तो  उड़ीसा में  ऐसे  बैंक  कितनी दूर  तक  क ेक्षेत्रों में  इस  समय  कार्य  कर  रहे  हैं  ;  ग्रौर

 इस  राज्य के  समूचे  क्षेत्र में  तथा  देश  भर  में  बेंक  सुविधायें  उपलब्ध  होने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  Sq-Hat  सुशीला  से  कृषिक  ऋणों के  अन्तत

 उपयोग  का  प्रभावकारी  प्रयंबेक्षण  सुनिश्चित करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  1970 में  बैंकों  को

 जारी  किए गए  निदेशक-सिद्धांतों  में  ara  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  सूझाव  दिया  गया  था  कि  प्रत्येक  बैंक-शाखा  को  अपने

 यहां  कर्मचारियों  की  उपलब्धता  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  एक  *'कमाड  एरियाਂ  निश्चित करना  जिसमें वह  agit

 सेवायें  सुलभ  करा  सकती  हो  ।  मोटे  तौर
 पर  ag  सुझाव  दिया  गया  था  कि  ऐसी  शाखा

 जिसमें  एजेंट के  साथ

 क्षेत्राधिकारी  aT4  ear  )  तैनात  एरियाਂ  दस  मील  की  परिधि  में  हो  सकता  है  ।  यह  मापदण्ड

 किसी भी  रूप  में  प्रतिबन्धात्मक  नहीं  था ।  इस  विषय  में  भ्रम  को  दूर  करने  की  दुष्टि  से  भारतीय  ford  बेंक  द्वारा
 14  1971  को  जारी  किए  गए  स्पष्टीकरण में  यह  बताया  गया  कि  दस  मील  की  परिधि  की  व्याख्या बहुत  ही

 कठोरता  के  साथ  नहीं  की  गई  है  ।  इसै  मापदण्ड  का  प्रयोजन  मात्र  यह  करना  है  कि  कृर्षि-ऋणों  की  प्रक्रिया

 उनका  पर्यवेक्षण  प्रभावी  न  हो  जाए  |

 दरभ्रसल  किसी  भी  बंक-शाखा  के  एरियाਂ  का  निर्धारण  aaa  बातों  पर  निर्भर  रहता  जसे--स्थान

 विशेष  की  स्थलाकृति  )  आवागमन  के  साधनों  की  ऋण  के  उपयोग  एवम्‌  सामयिक

 वसूली  के  प्रभावकारी  पर्यवेक्षण  के  लिए  उपलब्ध  स्टाफ  का  झराकार  एवम्‌  स्वरूप ।  किसी  राज्य  में

 से  ग्रावत |  क्षेत्र  का  ठीक-ठीक  मूल्यांकन  संभव  नहीं  होता  है  ।

 बेकिंग  सेवायें  सुलभ  करान  में  क्षेत्रीय  waar  को  कम  करने  विषयक  wrat-faeare a saree aif & की  व्यापक  नीति  के
 अन्तर्गत  भारतीय  रिजर्व  बक  ने  वाणिज्यिक  dat  को  सलाह  दी  है  कि  वे  शाखा-विस्तार  के  gad  ब्रिवर्षीय

 बनाते  समय  ऐसे  जिलों में  भ्रधिक  वैंक-कार्यालय  खोलने  की  wit  विशेष  ध्यान  जहां  1974 के  प्रत्त में

 प्रति  बेंक-कार्यालय-जनसंख्या  7  5,000  से  alae थी  ।  बैंको ंके  समक्ष  आने  वाली  संगठनात्मक

 कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रबते  हुए  यह  भो  अपेक्षित  होगा  कि  कृषक  सेवा  समितियोंਂ  जैसी  स्थानीय  Penal  की  स्था

 पना  की  जाये  इस  प्रकार  के  बिचौलियों  के  माध्यम  से  रैयत  की  बैंक-ऋण  विया  जाए  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  Tal

 के  प्रसार  की  गति  ate  तेज  हो  सके  |

 ay  निवास  होटल

 *464.  ot  सी०  मोहम्मद  कोया

 श्रो  श्रार०  बालकृष्ण  पिल्ले

 क्या  पर्यटन  शौर  सागर  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
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 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  gata  frat  है  कि  वह  अरण्य  निवांस  होटल  के  विस्तार

 के  दूसरे  चरण  के  निर्माण  पर  होने  वाले  वास्तविक  व्यय  के  50  प्रतिशत  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  करें  ;

 उक्त  योजना पर  कुल  कितना व्यय  हो  चुका  श्रौर

 केरल  राज्यब्सरकार  के  पनरोध भक  पर  भारत  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ( sit  सुरेन्द्र  पाल  से  होटल

 झरष्य  निवास  को  तीसरी  योजना  तथा  1968-69  की  वार्षिक  योजना  के  दौरान  2.47  लाख  रुपये की  सहायता

 दी  मा  चुकी  है  ।  श्रौर  अधिक  सहायता  के  प्रशन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 Quality  of  Tea  and  Snacks  served  on  Delhi-Patna  flights

 *465,  SHRI  BIBHUTI  MISHRA  :  Will  the  Minister  of  Turism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  tea  and  snacks  served  on  the  Delhi-Patna  flight  for  the  last  four  or  five  months
 are  of  very  inferior  quality;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor

 The  Minister  of  Tourism.  aid  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  :(a)  and  (b)  Dissate
 isfaction  has  been  expressed  by  some  sections  of  the  passengers  travelling  by  IAC  services  on
 the  step  taken  by  the  IAC  in  the  wake  of  the  hikein  oil  prices  to  stop  serving  fullor  hot  meals

 and  inregard  to  the  quality  and  quantum  of  snacks  served  at  present  on  IAC  flights.  So  far

 as  the  Delthi-Patna  flight  is  concerned  Indian  ‘Airlines  were  earlier  uplifting  snacks  from
 Lucknow  and  the  quality  of  these  items  was  not  found  satisfactory.  This  practice  has  since
 been  discontinued  and  the  supplies  are  now  being  taken  from  Delhi  itself.  Indian  Airlines  have
 been  asked  to  take  due  notice  of  the  opinions  and  feelings  expressed  by  the  passengersin  this

 behalf  and  to  take  necessary  measures  to'‘provide  the  maximum  possible  degree  of  satisfaction
 to  the  passengers  consistently  with  their  objective  of  minimising  their  losses

 Loans  Advanced  by  Nationalised  Banks  to  Farmers

 *466.  Shri  Mulki  Raj  Singh  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  ण  loans  advanced  to  farmers  by  the  nationalised  banks  during  1973-74

 (b)  the  amount  of  loans  advanced  to  the  farmers  having  upto  6  1/4  acres  of  land  out

 of  the  said  amount

 (c)  the  amount  of  loan  advanced  to  farmers  having  upto  oneacre  of  land  out  of  the
 said  amount:  and

 (d)  the  amount  of  loan  advanced  to  landless  agricultural  labourers  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohtagi)  (a)  to  (d)
 The  total  outstanding  of  direct  agricultural  finance  given  by  the  public  sector  banks  as  at  the
 end  of  December,  1973  was  Rs.  369.74  crores  (provisional)..  However,  the  latest  holding-wise  data

 regarding  loans  advanced  to  farmers  are  available  as  at  the  end  of  September,  1973  only.  Data
 afe  maintained  in  respect  of  holdings  classified  as  under  holding  upto  24  acres,  24  acres  to
 5  acres,  5  acres  to  10  acres  and  above  10  acres.  According  tos  the  data  furnished  by  the
 Reserve  Bank  of  India,  Rs.  33.50  crores  (11.57%)  and  Rs.  75.49  crores  (26.07°%)  were  out-
 standing  as  at  the  end  ण्  September,  1973  asdirect  agricultural  finance  (excluding  loans  for
 allied  agricultural  activities)  given  by  the  publicsector  banks  to  farmers  having  holdings  upto  3.5
 acres  and  5  acres  respectively.

 The  public  sector  banks  are  also  assisting  landless  labourers  by  providing  loans  for  acti i-
 vities

 allied
 to  agficulture  such  as  poultry,  dairy,  piggery,  fisheries,  sheep  breeding  etc.  Statis-

 tical  data {n  this  regard,  exclusively  for  landless
 labourers,

 are  not  being  maintained.
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 Written  An  owels ६९  इइ  2»  हे  December  13,  1974

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  क  उपबंधों  से  कम्पनियों  को  छट

 *  4674.0  श्री  शशि  भूषण :

 ot  wa  लिमय े:

 क्या  fara  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ड्

 उत  के  नाम  हैं  जिन्होंने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के
 उपबंधों  से

 we

 देने  विचार है  तथा  इसके क्या  कारण  atk

 क्या  पूरी  तरह  विदेशी  स्वामित्व  वाली  कोलगेट  पौण्ड्स  वानर

 कोका  कोला  एक्सपोर्ट  तथा
 तन्य  उपभोक्ता  उद्योगों ने  विदेशी  मुद्रा

 विनियम  1973  की  धारा

 28  तथा  29
 में  निहित  शर्तों  का  पालन  किया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  ato  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया  ।

 *+  '  चीसबोरी  वानेर  हिन्दुस्तान  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कार्पोरेशन  ने

 धारा  29  या  28  पर  जो  भी  लागू  होती  के  अन्तर्गत  रिजर्व  बेक  श्राफ  इंडिया  को  अपने  श्रावेदन  पत्र दे

 दिये हैं  ।  रिजवे  बैंक  श्राफ  इंडिया  उन  कम्पनियों  और  शाखाश्रों  की  सूचि  तैयार  कर  रहा  है  जिन  पर  धारा  29  लागू

 है  ।  जब  यह  सूचि  तैयार  हो  जायेगी  तब  उपभोक्ता  उद्योगों  में  लगी  उन  शतप्रतिशत  विदेशी  कम्पनियों  के  नामों

 का  या  कोई  पता  लगाना  सम्भव  हो  सकेगा  जिन्होंने  विदेशी  विनिमय  विनियमन  1973  के  उपबन्धों  पर

 अमल  नहीं  किया है  ।

 fara

 रिज  बैंक  श्राफ  इंडिया ने  नीचे  दी  गई  किस्म  की  कम्पनियों  को  बिदेशी  विनियम  विनियमन  afafrrrt

 की  धारा  29  (2)  के  उपबन्धो ंसे  झाम  छूट  देते हुए  27  1974 को  अधिसूचना  संख्या  एफ०  Fo  झर०  To

 23/  बी०  जारी  की  थो  ।

 (i)  वे  कम्पनियां  जो  केवल  उन्हीं  का  उत्पादन  करती  हैं  जो  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  1973  के

 भ्रनुबन्ध 1  में
 दी  गई  है  at  (ii)  वें  कम्पनियां जो  निर्यात  प्रधान  उद्योगों  (aia  जिनके  निर्यात  का  मूल्य  उन

 कम्पनियों के  वार्षिक  उत्पादन  के  कुल  कारखाना  निकलते  मूल्य  के  60 प्रतिशत से  कम  न  में  लगी है  ।  क्योंकि इन
 कम्पनियों  में  गैर  निवासियों  के  शेयर  कुल  इक्विटी  शेयर  पूजी  के  74  प्रतिसत  से  अघिक  न  हो  श्रौर  इन  कम्पनियों  को

 इस  काम  के  लिए  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  उद्योग
 श्रौर

 195
 के

 अस्तगंत

 1970 के  बाद  दिया  बया हो  ।

 इस  प्रकार  छूट  प्राप्त  कम्पनियों को  24  1975  से  पहले-पहले एक  निर्धारित  फार्म  में  रिजर्व  बैंक  के

 पास  एक  धोषणा  करनी  होगी  ।

 त्त  ऐसी  कम्पनियों के  नामों  का  पता  तभी  चल  सकेगा  जब  रिजर्व  बैंक  ara  इंडिया  में  श्रावश्यक

 णाएं  प्राप्त  हो  जाएंगी  पर  उनकी  जांच  पड़ताल  का  काम  पूरो  हो  जायेगा  ।

 ‘gige’  के  श्रन्तगंत  तस्करों  की  गिरफ्तारी  का  प्रभाव

 *468,  श्री  एस०  सी
 ०

 :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  कथित  तस्करों  के  विरुद्ध  RTE  रिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  सम्बन्धी  लागू  करने

 के
 परिणामस्थरूप  उन  देशों  में  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  बचत  हुई  जिनसे  विगत  बर्षों  के  दौरान  तस्करी  का

 माल  झाता रहा  है  भ्रयवा  जिनके  माध्यम  से  भेजा  जाता  रहा  है  ;

 उक्त  देशों  से  वेध  मुद्रा  के  रूप  में  भेज़ी  जाने  वाली  भ्रथवा  बैंकों  के  माध्यम  से  wafer  की  जाने

 areal
 अबवा

 प्रम्पपा  भेजी  जाने  घाली  राशि  में  कितनी  बृद्धि  हुई ;
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 लिखित  उत्तर
 a _22  TUTaT,

 1896
 (™*)

 गत  कुछ  वर्षों  में  भारत  को  ATATAT uu  ऐसी  कितनी  हानि  झोर

 क्या  इस  बारे  में  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  हुआ  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  arate  सुरक्षा  TTCTT

 अध्यादेश के  प्रवर्तन  द्वारा  जिस  सीमा  तक  wen & firdet के  गिरोहों  का  भारतीय  सम्पक  टूटा  है  ak  उनकी  गतिबिधियों  में

 सकावट  पैदा  हुई  उस  सीमा  तक  इससे  तस्करी  मैं  विदेशी-मुद्रा  की  खपत  हो  गई  है  परन्तु इस  प्रकार  हुई  बचत  का

 सही-सही  प्रनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 उचित  बैंकों  के  माध्यम से  et-aes wert  में  वृद्धि  हुई  है
 |

 इस  प्रकार  विदेशी-मुद्रा  की  हानि  की  मात्रा  बताना  संभव  नहीं  है  ।  कौल  समिति  ने
 1971

 में  छपी  अपनी  रिपोर्ट  तस्कर  व्यापार  सहित  विभिन्‍न  प्रयोजनों के  लिए  विदेशी-मुद्रा  का  बहिर्गमन  240  करोड़  रु०

 वार्षिक के  लगभग  अ्ांका  था ।

 (7)  जी  नहीं ।

 Impact  of  Temporary  Restrictions  on  Divide  nas nile

 469.  Shri  Madhavrao  Scindia  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 ra)  the  upto  date  impact  of  the  Companies  (Temporary  Restrictions  on  Dividends)

 ordinance  issued  in  July  on  the  general  shareholders  and  on  collection  of  money  from  gene-
 ral  public  for  companies;  and

 (b)  how  the  money  saved  by  imposing  restrictions  on  the.  dividends  has  been  utilized  so

 far  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  :  (a)  &  (b)  The  Companies  (Temporary

 Restrictions  on  Dividends)  ordinance  issued  on  6th  July,  1974  restricts,  for  a  period  of  two

 years,  the  payment  of  dividends  in  excess  of—

 (a)  334%  of  the  net  profits  after  tax  of  the  company  ;  or

 (b)  an  amount  required  to  pay  12%  dividend  on  the  face  value  of  the  equity  shares  of

 the  company  and  dividend  payable  छा  its  preference  shares;  whichever is  lower.

 Since  then  there  has  been  a  decline  in  the  share  prices;  but  there  is  no  evidence  to  show

 that  this  is  coming  in  the  way  of  raising  fresh  capital  from  the  public.  The  funds  saved  by  the

 companies  as  a  result  of  dividend  restriction,  will  be  available  to  them  for  productive  invest-

 ment  to  finance  their  modernisation,  expansion,  and  diversification  programmes.

 {Interest  paid  on  Collection  under  Small  Savings  Schemes

 *470.  Shri  B.S.  Chowhan  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  collected  by  the  Posts  and  Telegraphs  Department  under  the
 small  savings  schemes  during  the  last  three  years,  yearwise;  and

 (b)  the  minimum  rates  of  interest  paid  by  the  Posts  and  Telegraphs  Department  for
 these  deposits  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Finance  (Smt.  Sushila  Rohatgi)  :

 Rs  227.36 (a)  Crores

 Rs  354.90  oF

 Rs  450.29  39

 (b)  The  current  rates  of  interest  are  as  under  :

 1  Post  Office  Savings  Bank  5%  per  anaum®
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 2  7-Year  National  Savings  Certificate  6%  per  annum

 (II  Issue)

 7-Year  National  Savings  Certificate  6%  per  annum

 CIE  Issue)

 7-Year  National  Savings  Certificate  10.25%  per  annum

 (IV  Issue)

 7-Year  National  Savings  Certificate  10.25%  (compound)  or  14%  simple

 (V  Issue)

 10-Year  Cumulative  Time  Deposit  6.25%
 Account

 15-Year  Public  Provident  Fund  7%
 Accounts

 Post  Office
 Time  Deposits

 1-Year  Accounts  8%  per  annum

 (b)  2-Year  Accounts  83%  per  annum

 (c)  3-Year  Accounts  9%  per  annum

 (d)  5-Year  Accounts  10%  per  annum

 Post  Office  5-Year  Recurrin  &  Lv ए  ८  posit PY  94%  (compo:nd)
 Account

 *For  Public  Accounts  and  Security  Deposit  Account  the  rates  of  interest  15  34%  pet
 annum  and  3%  per  annum  respectively.

 भारतीय  रूई  निगम  को  got  घाटा

 471.  श्री  wrest  भाई  परमार  :

 श्री  बसंत  साठे

 क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ज् ह ठ े क्या  हाल  में  अपनाई  गई  विक्रय  नीति  के  कारण  भारतीय  रूई  निगम  को  भारी  घाटा  हु

 इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  परिवतित  नीति  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  पुरानी  नीति  को  ग्रपनाएंगी
 ?

 वाशिच्य  मंत्री  डी०  पी०  :  जो  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठन े।

 1973-74  में  निर्यात  से  धाय

 है  172.  st  राज  राजसिह  देव  am  वाणिज़्य  मंत्री  यह  बताने  को  ce  करेंगे  कि  :

 ae  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  पांच  महीनों  में  निर्यात  से  कितनी  ara  हुई  श्रौर  1973-74  की
 #  इसी  अवधि  की  तुलना  में  इसमें  कितनी  वृद्धि  at

 निर्वात  कार्यक्रम  को  ate  तोत्र  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गये  हैं  जिससे  कि  व्यापार  संतुलन
 में  घाटा  कम  किया जा  सके
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 22  स्रग्र हायण, ्तो  1896  )  लत

 वाणिज्य  मन्त्री  डी०  पी०  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के

 पहले  पांच  महीनों

 1974)  में  हुए  1265.07  करोड़  रु०  के  निर्यात  पिछले  वर्ष
 की  उसी  श्रवधि

 के  मुकाबले  413.45  करोड़ रु०  (48.5  श्रधिक रहे  ।

 निर्यातों  का  विस्तार करने  तथा  व्यापार  घाटा  कम  करने के  लिए  किए गए  प्रमुख  उपायों  में
 यें

 शामिल हैं  :  निर्यात  उत्पादन के  लिए  श्रायात  नीति  का  चुने  हुए  स्वदेशी  कच्चे  माल  की  अन्तर्राष्ट्रीय

 कीमतों  पर  निर्यातों  के  लिए  मदों  ate  बाजारों  को  श्रभिज्ञात  करना  alate  लाइसेंस  जारी  करने  श्रौर  नकद

 मुन्नावजा  सहायता  देने  की  क्रियाविधि  को  सरल  तथा  कारगर  बनाना  तथा  को  केवल  श्रावश्यक  मदों  तक

 मीमित
 करना  एवं  श्रायात  प्रतिस्थापन  को  बढ़ाना  ।

 गुजरात  में  सीमा  शल्क  विभाग  के  श्रधिकारियों  को  दादरा  ate  नागर  हवेली  के  लोगों  को  art

 दैनिक  श्रावदयकताश्रों  की  वस्तुएं  ले  जाने  देने  की  wana  देने  के  लिए
 श्रादेश

 *  473.0  श्री  श्रार०  ato  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  गुजरात  सीमा  के  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  दादरा  और  नागर  हवेली  के  लोगों  को  गुजरात  से

 भ्रपनी  ग्रावश्यकताओओं  की  वस्तुग्नों  को  श्रपने  उपयोग  के  लिए  दादरा  एवं  नागर  हवेली  में  श्रपने  गांवों  को  ले  जाते

 समय  तंग  किया जाता  are

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सीमा  शुल्क  afratfait  को  इन  लोगों  को  श्रपने  व्यक्तिगत

 उपयोग  के  लिए  वस्तुएं  ले  जाने  में  लगे  प्रतिबंध  में  छूट  देने के  ग्रादेश देने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  Aawt )  :  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  की
 नोटिस

 में  नहीं  श्राया है  ।

 ऊपर  भाग  को देखते हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 निर्यात में  कमी

 4330.  सरदार  cay  सिंह  सौखो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू वर्ष  के  दौरान  निर्यात  व्यापार  में  काफी  कमी  हुई  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  श्रौर  भविष्य  में  सरकार  का  क्या  नीति  भ्रपनाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  जी  नहीं  ।  दूसरी

 भोर  1974  की  जिस  शभ्रद्यतन  अवधि  आंकड़े  उपलब्ध  उसके  दौरान  निर्यात

 fara  वर्ष  की  इसी  wafer की  तुलना  में  444  करोड़ रु०  अथवा  41.3  प्रतिशत  fee था  ।

 चीनी  के  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  की  श्राय

 4331.  at  निदेश सिह  :  क्य  घाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  चीनी  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  श्रौर  उसकी  विश्वव्यापी
 कमी  की

 वजह  से  चीनी  का  निर्यात  करके

 काफी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  सम्भावना

 (a)  यदि  तो  इसका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  को  जा  रही  श्रौर

 at  1974-75  1975-76 में  चीनी  के  निर्यात  से  अरिजित  होने  वाली
 विदेशी  मुद्रा  के  बारे  में

 सरकारी  श्रांकड़ों का  ब्यौरा  कया  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  ६

 घरेलू  श्रावश्यकताओओं के  अनुकूल  अधिकतम  सम्भव  मात्रा  निर्यातों  के  लिये  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है

 शर  राज्य  व्यापार  निगमों  के  विदेश  स्थित  कार्यालय  इसके  विपणन  के  लिये  इस्तेमाल  किये  जा  रहे  हैं  ।

 57.0  Sabha/75—S
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 चीनी के  निर्यात  से  1974-75 में  लगभग  285  करोड़ रु०  की  विदेशी  मुद्रा की  ae  होने की  झाशा

 1975-76 के  सम्बन्ध  में  चीनी  के  निर्यातों  से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  उस  वर्ष के  दौरान  निर्यात  के

 लिये  उपलब्ध  होने  वाली  चीनी  पर  निर्भर  करेगी ।

 लहाख  में  eat  द्वारा  यात्रा

 4332.  श्री  कुशक  बाकुला :  कया  श्रौर  नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लद्दास्व

 के  कुछ  भागों  को  पर्टयकों के  लिए  खोल  देने  के  बाद  वहां  कितने  पर्यटकों  ने  यात्रा की  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंदालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  राज्य  सरकार  द्वारा  यह

 सूचित किया  गया  है  कि
 17  1974  तथा  22  1974

 के
 बीच  541  विदेशी  पयेंटकों ने  लेह  )

 की  यात्रा की  ॥

 रुपये  के  मलय  में  गिरावट

 3333.  st  एम०  एस०  पुरती  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रूस  के  विदेशी  व्यापार  बैंक  द्वारा  विदेशी  विनिमय  दरों  में  नए  संशोघन  करने के  बाद  भारतीय

 ene
 का

 मूल्य  गिर  गया  ate

 यदि  तो  गस  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  रुपये  के  मूल्य  का  क्या  सार  रहा  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में

 मारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रो  सो
 ०

 :  श्रौर  भारतीय  रुपयों में  रूबल  का  मूल्य  100  12  रूबल  है

 शौर  इन  दोनों  का  यह  मूल्य  सोने  की  मात्रा  पर  श्राधारित  है  ।  दिसम्बर  1971 से  सोवियत  समाजवादी

 जनतंत्र  संघ  का  स्टेट  सोवियत  रूस  में  ही  किये  जाने  वाले  भ्रवाणिज्यिक  लेन-देनों  की  विनिमय  दर  समय-समय

 पर  संशोधित  करता  रहा  है  जो  कि  कुल  लेन-देनों का  मामूली  सा  भ्रंश  है  ।  पहली  1974  को  100

 9.44  रूबल  था  ।

 इस  मामले  पर  सोवियत  रूस  के  प्राधिकारियों  के  साथ
 की

 जा  रही  है
 ।

 गोधरा  को  विकास  कार्यों  के  लिये  जोबन  बीमा  निगम  तथा  राष्ट्रीयकृत

 बेकों  द्वारा  दिया  गया  acm

 4334,  श्री  काकोडकर  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  वर्ष  1972-73 वर्ष
 1973-74  में  गोरा  को  इसके  विकास  कार्यों  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  कितनी  राशि

 का  ऋण  दिया गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  3q-tiat  सुशीला  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  विभिन्‍न
 राज्यों

 को

 सुलभ  कराये  गये  ऋणों  एवम्‌  afro  के  परिणामस्वरूप  उद्योगों  एवम्‌  कृषि  का  व्यापक  विकास  आर  उस  राज्यों  के  छोटे

 का  उत्यान  हुआ  है  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  गोश्रा  में  दिए  गए  ऋणों  शभ्रौर  बकाया  राशि  का  सकल
 योग  1972  श्रौर  1973 के  श्रस्तिम  शक्रवार  को  40.14  करोड़  रुपये  श्रौर  43.07

 करोड़  रुपये  जिसका  ब्यौरा  नीचे  लिखा  गया  है

 रुपयों में  )

 1972
 ——  1973

 10.30  10.33 स्टेट  बैंक  समह

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  29.84  32.74

 40.14  43.07

 1972-73  1973-74  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ae  विकास  कार्यों  के  लिए  कोई

 ऋण  नहीं  दिया था  ।
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 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  एकाधका  र
 वसूल  योजना

 के  लिये  मांगी  गई  ऋण  सुविधायें

 4335.  tt  एम
 ०  कत्तामुतु :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रेपां  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  की  राज्य  में  पैदा  हुई  कपास  की  एकाधिकार  वसूली

 थोजना  को  वित्तीय  aaa  के  अभाव  के  कारण  क्रियान्वित  करने  में  गम्भीर  कठिनाइयां  पदा  हो  गई

 (@)  क्यां  राज्य  सरकार  ने  रिज  बैंक  श्राफ  इंडिया  से  ऋण  सुविधायें  मांगी  atk

 यदि  उपरोक्त  भाग  शौर  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  हों  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  3q-tat  सुशीला  teat)  :  से  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  विपणन

 संघ  के  स्टेट  को  प्रापरेटिव  मा  हे ंटिंग  के  माध्यम  से  चलाई  जाने  वालो  महाराष्ट्र  सरकार  की  कपास  की

 एकाधिकार  खरीद  की  योजना के  लिये  धन  देनें  के  सम्बन्ध में  राज्य  के  अधिकारियों  ने  रिजवें  बैंक  से  चर्चा  को  है  डस  काय

 के  लिये  ford  राज्य  सहकारी  बैंक  को  20  करोड़  रुपये  तक  की  Salata:  सडायत  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  हों

 गया है  ।  इस  योजना के  वित्त  पोषण के  लिए  प्रन्य  स्त्रोत  होंगे  इस  संघ  ौर  राज्य  सहकारी  बैंक के

 साधन  महाराष्ट्र  सरकार  ने  यह  मत  व्यक्त  किया है  कि  इस  कार्य  के  लिए  उपलब्ध  साधन  पर्याप्त न  हो

 वाणिज्यिक  बैंकों  से  प्रतिरिक्त  घन  तथा  रिजर्व  बैंक  से  श्र  अधिक  पुर्नावित्त  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  बराबर  की  प्राथमिकता  प्राप्त  मांगों  के  बैंक धन  की  व्यवस्था  करने  ऋण  प्रदान  में  न्यायोचित  संयम

 रखने  के  व्यापक  संदर्भ  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  होता  ताकि  वस्तु-बाजारों में  मूल्यों  का  बढ़ना  रोका  जा  सक े।

 भारतीय  रिजवे  बैंक  श्रौर  कपास  से  संबंधित  अन्य  सरकारी  स्थिति  की  लगातार  समीक्षा  करते  रहते  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  राजस्थान  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  धन

 का  विनियोजन

 4336.  श्री  श्रीकिशन मोदी  :  क्या  चित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन बीमा  निगम  ने  1970-71  1971-72  श्रौर  1972-73  से  1974  तक  के  दौरान

 राजस्थान
 के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कुल  कितना  धन  विनियोजित किया  श्रौर

 (a)  प्रगामी  वर्ष  इन  क्षेत्रों  में कितना  धन  विनियोजित करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  Jq-Hat  सुशीला  :  जीवन  बीमा  निगम  gra
 !

 केसी  राज्य  में  किए  1  !

 भ्रधिकांश  निवेश  राज्य  सरकार की  प्रतिभूतियों शर  राज्य-स्तर  की  संस्थाग्रों को  ऋण  के  रूप  में  ढ  ।  इस  बात  का  निर्णय

 राज्य  सरकार  तथा  इन  संस्थाग्ों  को  करना  होता  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  उन्हें  उपलब्ध  कराये गए  घन  में  से

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितना धन  खर्च  किया  जाना  चादिए ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  राजस्थान  में  वित्तीय  वर्ष  1970-71,  1971-72,  1972-73,  ,197  3-74  में

 धौर  1-4-1974  से  30-11-1974  तक  किए  गए  कुल  सकल  निवेशों का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 रु०  में

 वित्तीय  ay  1-4-74  से

 1970-71  1971-72  1972-73  1973-74  30-11-74

 तक
 oe  न

 284.59  225.12  611.00  776.68  594.  00 राज्य  सरकार  क
 प्रतिभूतियां

 419.46  99.75  99.75  12469

 भूमि  बन्धक  बैंक  ऋ  T-Ta  49.69  26.93  23.94  39.90

 eed  14.96  19.95  29.92 राज्य  वित्त
 निगम  are
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 Written  Answers  December  13,  1974
 a

 रु०

 वित्तीय  ag  1-4-74  से

 1970-71  1971-72  1972-73  1973-74  30-11-74

 तक

 ऋण

 योजनाश्रों  के  लिए  राज्य

 सरकार को  80.00  80.00  85.00  85.00

 समिति  को  20.00  75.00

 नगरपालिकाश्रों को  149.83  26.95  261.97  95.40  31.30

 राज्य  बिजली  बोडें  को  300.00  300.00  350.00  385.00

 सहक  री  चीनी  कारखानों  को  2.50  2.50

 कम्पनियों को  42,00

 कम्पनियों के  शेयर  श्रौर  ऋण-पत्न  2.50  2.75  1.62

 1328.07  773.71  1476.6  1589.40  751.61

 विशेष  1-4-1974  से  30-11-1974 तक  की  झवधि  से  संबंधित

 होनी है  ।
 पकड़े

 झनन्तिम  हैं  ate  इनकी  लेखापरीक्षा

 पिछड़े जिलों  में  जीवन  निगम  के  सीधे  निदेशों  के  अन्तर्गत  सावधिक  ऋण  तथा  ऐसे  जिलों  में  स्थित  निजी-क्षेत्रों  की

 कम्पनियों  के  ऋण-पत्नों  शौर  शेयरों  में  अंशदान  के  श्रतिरिक्त  चीनी  सहकारी  समितियों  तथा  सहकारी

 श्रौद्योग्रिक  बस्तियों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  शामिल  हैं  ।  सीधे-निवेशों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर

 उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राजस्थान  राज्य  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  का  वित्तीय  वर्ष  1975-76 का  निवेश-बजट  उस  बित्तीय

 वर्ष  के  भ्रारम्भ  होने  पर  तैयार  किया  जाएगा  |

 केरल  फ्लाइंग  कलब  के  विमान  को  दुर्घटना

 4357.  थ्री सो  ०  जनार्दनन :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  करल  फ्लाइंग  क्लब  का  एक  विमान  श्रभी  हाल  में  कोचीन  की
 पर  दुर्घटना-प्रस्त  got at  fra

 से  दो  व्यक्तियों की  मृत्यु  हो  गई

 क्या  उक्त  मामले  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज
 :

 केरल  फ्लाइंग  क्लब  का  एक  पुष्पक  विमान

 वी  ०टी  जोकि  से  कौचीन  के  लिए  क्रासकंट्री  प्रशिक्षण  उड़ान  पर  14  1974  को

 एरनाकुलम  के  निकट  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया  जिस  के  परिणामस्वरूप  विमान  में  बैठे  दोनों  विमान

 चालक  तथा  यात्नी  मारे  गए  ।  विमान  व्यापक  रूप  से  क्षतिग्रस्त ga  ।

 (=)  झोर
 विमान

 दुर्घटना  की  जांच  नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  की  जा  रही  है  ।
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 लिखित  उत्तर 1896
 an

 सरकारी  क्षेत्र  में  संचालित  होटलों  को
 लाभ/हानि

 4438.  श्री  मातंण्ड  सिह  :  क्या  पयदेन  श्रोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र में  संचालित  विभिन्‍न  होटलों  को  पिछले  तीन  वर्षों के  दौरान  हुए  लाभ  wear  हानि  की

 शत्तता  का  राज्यवार ब्यौरा  कया

 सरकारी  क्षेत्र  के  अधिकांश  होटलों  के  घाटे  में  चलने  के  क्या  कारण  श्र

 इन  होटलों  को  लाभप्रद  तरीके  से  चलाने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 प्रयंटन  YT  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag):  भारत  पर्यटन  विकास

 जोकि  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  द्वारा  परिचालित  विभिन्‍न  होटलों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुए

 लाभ  अ्रथवा  हानि  को  दशनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [weataa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या एल  ०  टी  o—

 8748/74]

 1973-74 के  दौरान  चालू  12.0  होटलों  में  से  चार  होटलों  ने  लाभ  कमाया नई  दिल्‍ली  के  लोदी  तथा

 रणजीत  होटलों  को  छोड़  कर  शेष  जिनको हानि  प्रभी  प्रारम्भिक  श्रवस्था में  हैं  ।  लोदी  तथा  रणजीत

 होटलों को  शुरू  में  होस्टलों  के  रूप  में  डिज्ञाइन  किया  गया  था  तथा  उनकी  कार्यात्मक  क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिए

 काफी  alga  पू  जी-निवेश  की  श्रावश्यकता  थी  |

 विभिन्‍न  होटलों  की  कार्येनिष्पत्ति  का  आवधिक  पुनरालोकन  किया  जाता  है  ।  होटलों  की  लाभप्रदता  में

 गहन  बिक्री  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  की  भर्ती  एवं  शभ्रधिक  प्रभावी  बजट  तथा  वस्तु  सामग्री

 नियंत्रण  श्नादि  के  द्वारा  सुधार  करने  के  प्रयत्त  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  राज्यों  को  सुखे  तथा  बाढ़  के  लिए  ऋण  दिया  जाना

 4339.  ft  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जीवन  बीमा  निगम  में  चालू

 वर्ष  के  दौरान  राज्यों  सूखा  तथा  बाढ़  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  कितना  ऋण  दिया  है
 ?

 faa  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुशोला  :  बाढ़ से  ध्वस्त/क्षतिग्रस्त  मकानों  के  पुर्ननिर्माण श्रथवा

 मुरम्मत के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1974-75 के  दौरान  निम्नलिखित  राज्यों  को  विशेष  ऋण  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 साया

 राज्य का  नाम  eager aco ait THe
 ऋण  की  रकम

 ne  a  नाथन

 रुपयों

 बिहार  150.00

 कर्नाटक  JU. eo  oc  1

 उत्तर-प्रदेश

 जोड़  600.00

 विभिनन
 वित्तीय  संस्थाश्नों

 site
 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  75  व्यापार गृहों  को  दिए  गए  ऋण

 4340.  श्री  समर  मुखर्जी  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे कि  :
 वर्ष  1970-71,  1971-72  झऔर  1973-74 में  जीवन  बीमा  यूनिट  ट्रस्ट  झाई ०

 एफ०  सी ०,  प्राई ०  डी०
 बी०  श्राई०  राष्ट्रीयकृत बैंकों  द्वारा  भारत में  75  उच्चतम  व्यापार  गृहों

 लांच  श्रायोग द्वारा  को  झग्रिम  धनराशि  तथा  ar  किसी  रूप  में  ऋणों  की  कुल  कितनी  राशि  दी  गई
 ak
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 31  1974 को  किसी बाद  की  तिथि
 को

 जिसके  दिक  उपलब्ध हों  ऐसे  ऋण  की  कुल

 कितनी  राशि  बकाया है  ?

 वित्त  मंत्री  सी
 ०  :  श्रौर  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक

 मेंट  बैंक  ore  इण्डिया )  भारतीय  झौद्योगिक  वित्त  निगम  फाइनेंस  कारपोरेशन  श्राफ  इण्ध्या  श्रौर  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  यूनिट  ट्रस्ट  झाफ  ने  1979-71,  1971-72  और  1973-74  की  अवधि  के  दौरान  75  बड़े

 घरानों  से  सम्बद्ध  निकायों  को  नीचे  लिखी  श्राथिक  सहायता  संस्वीकृत  एवम्‌  संवितरित  की

 रुपयों

 1970-71  1971-72  1973-74

 संवितरित
 संस्वीकृप  afi

 तरित  संस्वीकृत

 1.  भारतीय

 श्रौद्योगिक

 विकास  बैंक  35.8  25.4  40.8  25.7  41.3  33.4  123.7

 (39.8)  (33.4)  (25.7)  (29.0)  (20.9)  (  22.2)  (  30-6-1974

 2.  भारतीय

 श्रौद्योगिक

 वित्त  नियम  14.  5.2  1.96  4.9  4.23  7.39  52.9

 (9.3) (39.1)  (28.9)  (6.00)  (24.00)  (23.1)  (31-3-1974

 3  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  6.43  3.37  5.45  0.35  2.70  3.45  28.19

 ( AHHt-ATS) a  (Ho)  (x0)  (xe)  (se)  (x0)  (  30-9-1974

 इन  ied  में  वित्तीय  संस्थानों  के  शेयर  एवम्‌  में  को  विशेष  ऋण at  गारंटी

 सह्दायता  शामिल  नहीं  है  |

 नोट
 :

 कोष्ठकों  में  दी  गई  संख्या  कुल  eUHaTAl ¢  को  दिए  गए  सकल  ऋण  से  प्रतिशतता  का  द्योतक  है  ।

 झ  ०--भनुपलब्ध  |

 2.1  भारतीय जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  1971-72 और  1973-74 के  वित्तीय  वर्षों  में  7  5  बड़े  श्रौद्योगिक घरानों

 से  सम्बद्ध  निकायों  को  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  संस्वीकृत  एवम्‌  संवितरित  दीर्घावधिक ऋणों  (ew  के  आंकड़े

 मीचे  प्रस्तुत  हैं  :-

 रुपयों  में  )
 ey

 197  1-72  1972-73

 संवितरित  संवितरित  31-3-1974  को  बकाया  राशि
 ——  आल

 30.00  35.00  295.00  351.00  2060. 38

 2.2
 1970-71  के  दौरान

 दी
 गई  इस  प्रकार  की  सहायता  विषयक  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  यथासुलभ

 सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ?

 3  बेकों  द्वारा  कार्य-चालन  पूंजी  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  fi लए  दी  गई  सहायता  प्रायः  ate  TENT,
 नकद-ऋण  गारंटियों  झादि  के  रूप  में  get  है  ौर  ऋणकर्ता से  इन  सुविधाओं के  भीतर  कार्य
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 (7)  लिखित  उत्तर

 करने
 की

 आशा  की  जाती  समय-समय पर  इन  सुविधाओं  की  समीक्षा  की  जाती है
 भौर  ऋणकर्ताओं की

 श्रावश्यकताओं  को  ध्यान में  रखकर  उक्त  सुविधा-सीमायें  निरस्त  भादि  की  की  जाती  हैं
 ।  किसी

 बिशेष  at  के  ऋणकर्ताग्रों  को  कलावधघि  विशेष  में  कितना  ऋण  दिया  गया  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  किसी

 विशिष्ट  तिथि  को  इन  ऋण-सीमाश्रों  के  हि... अन्तगत  बकाया-राशि  सम्बन्धी  सूचना  बैंकों  द्वारा  रखी  जाती  है
 ।

 इन
 75  बड़े

 प्रौद्योगिक  घरानों  से  सम्बन्ध  प्रतिष्ठानों  को  14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  दवारा  दिए  गए  ऋणों  की  बकाया  राशि  की

 18-7-1969,  25-6-1971,  30-6-1972,  29-6-73  शर  28-12-73  की  स्थिति  नीचे दी  गई  है  :-

 नला  (  करोड़  रुपयों

 18-7-1969
 5-6"  19

 71
 mn 30-6-1 972

 29-6-1973
 28"

 2-1973

 घरानो ंसे  सम्बन्द्ध

 प्रतिष्ठानों  को  दी  440.27  511.26  522.68  -568.79  582.32

 गई  कुल  सहायता  (  24.2)  (19.6)  (17-7)  (16.3)  (15.2)
 ि  ————$——

 नोट  कोष्ठों में  दी  गई  संख्या  कुल  ऋणकर्ताओं  के  सकल  श्रप्रिमों  से  प्रतिशतता  की  द्योतक

 (2)  इस  उत्तर में  प्रयुक्त  पदावती  ऋणकर्ताओ्ं  द्वारा
 अपनी  मंजुर  शुदा  ऋण-सीमाओं के

 भीतर  कार्य  करते  समय  निर्दिष्ट  तिथियों  को  निकालीਂ  गई  राशियों  की  चोतक  है  site  इसका  ad  यह

 नहीं  है
 कि

 वे  राशियां इन  ऋणकर्ताश्ों  से  श्रतिदेय  (atazt  ड्यू  )  हो  गई  हैं
 ।

 जीवन  बीमा  निगम  श्रौर  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  उड़ीसा  को  ऋण  दिया  जाना

 4341.  श्री  पी०  गंगादेव  :

 श्रो  Watfa ato ate : चरण  दास  :

 क्या  fae  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि :

 जीवन  बोमा  निगम  श्रौर  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ने  वर्ष  1972-73  श्रौर  1973-74  के  दौरान  उड़ीसा  को

 उसके  विकास  कार्य  ag  कितना  ऋण  fear  ate

 =  ?
 वर्ष

 के  दौरान  अन्य  राज्यों  को  दी  गई  इसी  प्रकार  की  सहायता  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  कया

 र

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  तथा  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  श्रौर

 उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ब्यापार  विकास  प्राधिकरण  ट्वारा  विदेशी  क्रता्रों  को  व्यापार  नी  क ि मि  बन्धी  जानकारी  देना

 4342.  श्री  बेकारिया  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यापार  विकास  प्राधिकरग  को  वर्ष  1973  के  दौर!न  विदेशी  Fait  से  व्यापार  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त

 करन  के  कितने  भ्रतुरोध  प्राप्त  हुए  हैं

 क्रिन-किन  उत्पादों  के  बारे  में  जानकारी  मांगी  गई  ate

 किन-किन  देशों  ने  जानकारी  मांगी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  विश्वनाथ  प्रताप  :  482.

 इन  पूछताछों  में  निम्नलिखित  मुख्य  serral  के  बारे  में  जानकारी  मांगी  गई  थी  :

 1.  इलैक्ट्रानिक्स

 2.  बाइसिंकिलें  तथा  संघटक
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 मोटर  गाड़ी के  भ्  उत्पाद
 औद्योगिक  फास्नर्स

 ढलवा  तथा  गढ़वा माल
 छाट  अजार  तथा  हाथ  के  श्रौजार

 चमड़  का  साल

 सिले-सिलाए  परिघान

 स्तशिल्प  की  वस्तुएं
 10  बेल  कद  सामान  झ्रादि  |

 पूछताछें  wera:  पश्चिमी  do  tro  ब्रिटेन  तथा  जापान  द्वारा  की  गई  थी
 1

 सरकारो  क्षेत्र  के  ऊपक्रमों  को  रायल्टी  तथा  श्रनुग्रह  पुर्वक  श्रदायगी  जमा

 कराने  के  लिए

 4343  st  गंगा  चरण  दोक्षित  कया  चित्त  मन्त्री  यहं  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  सभी  क्नेक्टर  .  रायल्टी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  छोड़कर  अनुग्रहू

 प्रदायगी की  बकाया  राशि  समान  रूप  से  वसुल  करते  हैं

 क्या  राज्य  सरकार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  रायल्टी  तथा  waves  पूर्वक  अ्रदायगी की  बकाया

 राशि  बड़ी  मात्रा  में  जमा  हो  जाने  के  कांरण  सम्पत्ति  की  कुर्की  करने  तथा  कार्य  को  रोक  देने  में  श्रपने  ्रधिकारों  को

 प्रयोग करने  में  कठिनाई  हो  रही  ate

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  ठीक  समय  पर  रायल्टी  अर ग्रनग्रह  पुर्वक

 अदायगी  जमा  कराने  हेतु  उचित  ग्रादेश  देने  का  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  से  अपेक्षित सुचना  एकत्र  की  जा  रही
 जो  सदन-पटल पर  रख  जायेगी ।

 श्रायकर  GIs  कमंचारी  संघ

 4344.  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 =  क्या  उत्तर  प्रदेश  MaKe  विभाग  संयुक्त  कर्म  वरी  लखनऊ  WIGHT  fra  उत्तर  प्रदेश  के  नोटिस

 सर्वरों  site  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व  करती

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  दलली  ara  data  कर्मचारी  संघ  को  ara  कर  ware,  दिल्‍ली  इन्वाजे में

 काय कर  रहें  तोटिस
 सर्वेरों  प्रतिनिधित्व  करने की  अनुमति  नहीं दे  रहा  ग्र

 यदि हां  तो  ऐसी  भेदभाव  पूर्ण  नीति  बरतने  के  क्या  कारण हैं  तथा  इस  पर  सर  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 धत्  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :

 जी
 ह  ।  एक  प्राप्त  संस्था

 है  mie  इसके  विधान  में  दोनों  वर्गो ंके  कर्मचारियों  की  सदस्यसा  की  व्यवस्था है  ।

 तथा  दिनो  ग्रायकर  सपक्त  कर्मचारी  संघ  मान्यता  प्राप्त  संस्था  नहीं  > a  !  इस  इस  सश्था

 नोटिस  सर्वरों  प्रतिनिधित्व  करने  से  मना  करने  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 ईरान  से  सहायता

 4345.
 of  भान  सिंह  भौरा  :  क्या  कवित्त  weal  यह  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  ईरान  ने  तेल  खरीदने  के  लिये  भारत  को  90  करोड़  डालर  की  सहा  यता  देने  का  वचन  दिया  श्रौर

 )  यदि  तो  ऋण  को  शर्तें  क्या

 वित्त  wat  सो०  सुब्रह्मण्यम )  नहीं

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |
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 Smuggling  of  Opium  in  connivance  with  Government  officials

 4347.  Shri  Bhagirath  Bhanwar

 Sbri  Onkar  Lal  Berwa

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  in  connivance  with  Government  officials,  the  opium  growers  keep  major

 part  of  the  produce  with  them  which  is  smuggled  out  of  India;  and

 (b)  र  so,  the  measures  being  taken  to  tighten  and  strengthen  the  Government  machinery
 in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee)  :  (a)  No

 instance  has  come  to  the  notice  of  the  Government  where  a  cultivator  has  been  able  to  keepa

 major  part  of  the  opium  produced  with  him  through  connivance  of  the  Government  officials.  It

 s  also  not  correct  that  large  quantities  of  opium  are  smuggled  out  of  India.  In  fact,  opium  of

 Indian  origin  has  figured  in  international]  Seizures  very  occasionally  only

 (b)  Measures  are  continuously  taken  to  ensure  proper  control  in  the  opium  growing

 areas  and  to  prevent  smuggling  in  close  collaboration  with  various  enforcement  agencies  such

 Directo- 85  Customs,  Central  Excise,  State  Excise  and  Police,  Central  Bureau  of  Investigation,
 rate  of  Revenue  Intelligence,  Border  Security  Force,  Rajlway  Protection  Force  etc

 माडन  वसन्त  दिल्‍ली  में  श्रायातित  माल  की  fant

 4348.  श्री  चन्द्र  शेखर  सिह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  मार्डन  वसंत  दिल्‍ली  में  श्रायातित माल  की  बिक्री

 के  बारे में  19  अप्रल  1974 के  अ्रतारांकित  प्रशन  स०  7309  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  छापे

 के  दौराभ  पकड़ा  गया  12,000  रु०  का  श्रायातित  माल  उक्त  फर्म  ने  किस  सुत्र  से  प्राप्त  किया  था
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  :  मार्डन  वसंत  दिल्‍ली के  परिसरों  से

 पकड़े गये  12,000  रु०  मूल्य  के  माल  में  सौन्दर्य-प्रसाधन  खाद्य-वस्तुएं  तथा  एक  संगणक  मशीन

 ati  पार्टी  के  बयान  के  भ्रनुसार  सिगरेट  सुपर  बाजार  ate  देश  से  बाहर  जाने  वाले  विदेशी  व्यक्तियों  से  खरीदे  गये
 सौन्दर्य  प्रसाधन  सामग्री  उसकी  पत्नी  को  विदेशी  faa  द्वारा  भेंट  की  गई  थी  खाद्य-वस्तुएं रद्दी  हैं  जो  उसे  पिछले  मामले  में

 क्षतिपूर्ति  जुमनि  की  श्रदायगी  करने  पर  वापस  कर  दी  गई  ate  संगणक  मशीन  किसी  विदेशी-व्यक्ति द्वारा  मामूली

 फेर-बदल  मरम्मत  के  लियें  उसकी  दुकान  में  छोड़  दी  गई  थी  ।  मामला  अ्रभी  भी  न्यायनिर्णयाधीन है

 सब  कें  लिए  पेंशन  योजना  श्रारम्भ  करना

 4349.  श्री  बोर  भद्र  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  तमिलनाड़  में  सब  के  लिये  पेंशन  योजना  अआरम्भ  की  गई  है  ;

 Far  उक्त  योजना  की  मुख्य  बातों  का  श्रष्ययन  किया  गया  है  ;

 तो  कया  eal  सरकार  ने  इस  योजना  को  प्रखिल  भारतीय  स्तर  पर  लाग  करने  की  वांछनीयता

 पर  विचार  किया  है  श्र  यदि  तो  कब  तक
 ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  weal  प्रणव  कुमार  Tat)  श्रौर

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  इसके  सदश  किसी  योजना  को  प्रखिल  भारतीय  पर  लाग  करने

 का  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 भारत  में  निजी  पंजी  का  निवेश

 4350.  श्री  विश्व  नाथ  झुंझुनवाला :  क्या  वित्त  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्यां  एक  प्रमुख  श्रमरीकी  बैंक  के  प्रेजिडेंट  ने  हाल  ही  में  भारत  में  भ्रमरी  की  निजी  पूंजी  निवेश  के  लिये  वातावरण

 के
 बारे

 में  वस्तुस्थिति  जानने  के  लिये  भारत  का  दौरा  किया  था  ;

 5/Lok  Sabha/75-—6
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 क्या  उन्होंने  इस  विषय  पर  वित्त  मन्त्री  के  साथ  बातचीत  की  थी  ;  और

 यदि  तो  बातचीत  का  क्या  है  श्रौर  यदि  उनके  दारा  कोई  पेशकश  की  गई  थी
 तो

 उसका
 व्यौरा

 कया  है  उक्त  पेशकश  थर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 (sit  सी
 ०

 :  से  मेनहट्न  बैंक  के  vers  ने  भारत  का  दौरा
 था

 झर
 वे

 9  1974  को  शिष्टाचार  के  नाते  वित्त  मन्त्री  से  मिले  थे  ।  उन्होंने  दोनों  देशों
 के

 are  fas  fet

 के  चिषयों  पर  बातचीत  की  थी  ।

 faza से  aU

 4351.  थो  राम  सहाय  पाण्डे  :

 शो  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  ॥

 क्या  विस  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन हमारे  देश  को  56.  9  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  उक्त  ऋण  की  क्या  शर्ते  हैं  ?

 वित्त  neat  सो
 ०  श्रौर  जी  ats  3  करोड़  पौण्ड  के  एक  ऋण  करार

 जो  केन्द्रीय दर  1  968  रुपये  की  दर  के  J  56.  9  करोड़  रुपये  के  बराबर  नई
 में  12  सितम्बर  1974  को  हस्ताक्षर किये  गये  थे  ।  के  0 / area  कि  1974  सं०  8,  नामक  इस

 ऋण  का  भारत  के  तथा  श्रौद्योगिक  उत्पादन  में  सहायता  पहुंचाने  के  लिये  प्रावश्यक  कच्चा

 ga  तथा  संघटकों  जैसी  अ्रायोजना-शिनः  ae  को  ब्रिटेन  से  मंगवाने  के  लिये  किया  जायेगा  यह  ऋण  वर्ष  को

 रियायती
 श्रवधि  सहित  25  घो  में  ra  किया  जाना  है  श्रौर  इस  पर  कोई  ब्याज  थवा  अन्य  प्रभाग  नहीं  लगेगा

 ब्यापार  योजना  करने  के  लिए  रूमानिया  के  एक  दल  द्वारा  भारत  का  दौरा

 4352.
 माघुर्य  हालदार

 :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  भारत-रूमानिया  प्राथिक  सहयोग  के  संयुक्त  श्रायोग  की  पहली  बैठक  के  दोनों  देशो ंके  बीच

 हस्ताल्षरकृत  हुए  व्यापार  करार  के  व्यापार  योजना  का  ब्यौरा  तैयार  करने  के  उद्देश्य  से  रूमानिया  के  भ्रधिकारियों

 के  एक  दल  ने  1974  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  हस्ताक्षरकृत  उक्त  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  विश्वनाथ sara  Fee)  तथा  रूमानिया का  व्यापार

 weet  वार्षिक  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  1974  में  भारत  श्राया  ।  इन  वार्ताओं की  समाप्ति  पर  तैयार
 की

 गई  भारत-रूमानिया  व्यापार  योजना  में  1975  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच
 113

 करोड़  रुपये  प्रत्येक  देश  से
 56.  5

 करोड़  रुपये  की  राशि  के  व्यापार  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 रूमानिया  को  किये  जाने  वाले  भारत  के  निर्यातों  में  लोह  Adah,  पटसन  निर्मित  काली  fra

 कमाई  तथा  wa-wars ara sa aafent, खालें  तथा  सूती  मशीनी  छोटे  दस्ती  डीजल  रेलवे

 ढलवां  बढ़वां  माल  श्रादि  शामिल  हैं  ।

 रूमानिया  से  श्रायात  की  जाने  वाली  प्रमुख  मदों  में  रासायनिक  तेल  का  पता  लगाने  के  और  ड्लिंग  उपस्कर

 रोल्ड
 इस्पात  तथा  इस्पात  उत्पाद  इलैक्ट्रानिक तथा  टी  ०  वी

 ०  स्नेहक  कार्वनिक  तथा  गैर-कार्बनिक रसायनਂ

 सामग्री श्रादि  शामिल  हैं  ।

 उड़ीसा में  सखा  राहत  कार्यों  पर  व्यय
 4353.  थो  चिस्तामणि  पाणिश्रह  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  श्रायोग के  दल  जो  उड़ीसा  में  सूखा  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  गया  राज्य  सरकार  को

 सुझाव  दिया  है  कि  सुखा  राहत  कार्यों  पर  होने  वाले  व्यय  को  वह  चालू  वर्ष के  बजट  के  वे भिन्न  शीर्षों  के  श्रन्तर्गत  समायोजित

 ul
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 ि  ना

 यदि  तो  किन-किन  शीर्षों  के  ्रन्तर्गत  कितनी  राशि  ली  जाएगी
 ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्रो  (sit  प्रणव  कुमार  wast  तथा
 केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  जायजा

 लिया  है  उसके  राज्य  सरकार  1974-75  के  लिये  स्वीकृत  प्रायोजनाश्र  के  अन्तर्गत  बड़ी  दरमियाने  दर्जे

 की  सुखा  प्रस्त  क्षेत्र  प्रादिम  जाति  विकास  प्रायोजना  व्यवस्था  श्रादि  के  अन्तर्गत

 कार्यक्रमों का  उपयुक्त  समायोजन  करके  श्रम  प्रधान  निर्माण  कार्यों  का  पता  लगा  सकती  है  जिससे  कि  राहत  कार्यों पर  किये

 जाने  वाले  लगभग  18.  45  करोड़  रुपये  का  खर्च  उठाया  जा  इस  जायजे  के  बारे  में  राज्य  सरकार  को  बता  दिया  गया

 है  शौर  उनके  परामर्श  से  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रदा  है  ।

 निर्वात  निरीक्षण  के  क्रियाकलाप

 4354.  श्री  कुमार  माझी

 थों  एम०  एस०  पुरती

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  seta  निर्यात  निरीक्षण  परिषद्‌  के  मुख्य  कार्य  कलाप  कया  हैं

 गत  तीन  वर्षों  कितने  व्यक्तियों  को  इस  संस्था  में  नियुक्त  किया  arc

 इस  संस्था  द्वारा  wears  जाने  वाली  faufta )  सम्बन्धी  प्रक्रिया  का  व्यौरा  कया

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (=i  विश्वनाथ  प्रताप  निर्यात  नियन्त्रण  तथा
 प्रधिनियम

 1963  में  दिये  गये  भ्रनुसार  निर्यात  निरीक्षण  '  के  प्रधान  कार्यकलाप  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुझ्रों  के

 सम्बन्ध  में  क्वालिटी  नियन्त्रण  ate  निरीक्षण  के  प्रवर्तन  सम्बन्धी  उपायों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सलाह  देना  झर  उसके

 लिये  कार्यक्रम बनाना  है

 प्रश्नाधीन  प्रवधि  में  45  व्यक्ति  नियुक्त  किये  गये  थे  ।  श्रेणीवार सुची  निम्नलिखित  है

 सरकारी  विभागों  के  बाहर से  चुने गये
 कर्मचारियों  में  से  चुने जर्द  जप  दि के

 गये  ।

 काका  Sy  ae

 1.  अपर  निदेशक

 सहायक  निदेशक

 अनभाग  अधिकारी

 निजी  सचिव

 अनुभाग  सहायक
 वरिष्ठ  प्राशलिपिक

 स्वागत  afaare

 उच्च  श्रेणी  लिपिक
 10  अवर  श्रेणी  लिपिक

 11  बरिष्ठ  अनुसंघान  सहायक
 12  कनिष्ठ  प्राशलिपिक

 13.

 14.  दफ्तरी

 15.  चपर
 ee  to

 28  17
 te
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 पद  परिषद के  भर्ती  नियमों  के  भ्रनुसार  या  तो  eave  श्रौर  अनुभव  के
 व्यौरों

 का
 उल्लेख

 क  रते

 हुए  देश  के  प्रमुख  qalare-Tar  में  विज्ञापन  देकर  waar  झ्रावश्यक  ae  पूरी  करने  वाले  विभागीय  कमंचारियों

 में  से  भरे  जाते  उम्मीदवारों  की  परख  परिषद  की  चयन  समिति/विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  की  जाती  है  ।

 मारुति  लिमिटेड  के  श्रंशधारियों पर  करों  की  बकाया  रादि

 4355.  श्री  राम  रतन  शर्मा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारुति  लिमिटेड अथवा  मारुति  कंसलटेंसी  में  एक  हजार  रुपये  या  इससे  अधिक  के  शेयर  लेने  वालों  में  से
 प्रत्येक  झंशधारी  पर  विभिन्‍न  करों  की  बकाया  राशि  कितनी  है  उनके  नाम  कया  हैं  जिनके  पास  श्रायात  श्रथवा  निर्यात

 या  किसी seq  किस्म  के  लाइसेंस  हैं  उनमें  से  प्रत्येक  के  पास  लाइसेंसों  का  व्यौरा  कया  है  ;

 क्या  उनमें  से  किसी  व्यक्ति  को  तस्करी  के  रोप  में  गि  रफ्तार  गया  है  झथवा  उनके  भवनों  में  छापे  मारे

 गये

 यदि  तो  ऐसे  व्यवितयों  के  नाम  क्या

 छापों  में  उनसे  किन  Segui  करी  ब  रामद  किया  गया  वे  वस्तुएं  wa  कहां  हैं  इस  प्रकार  बरामद  की  गई

 बस्तुझों की  स्थिति  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  Hast)  से  ऐसे  लगभग  575  शेयरधारियों के

 बारे  में  इस  प्रकार  की  विस्तृत  सुचना  एकत्न  करने  में  जो  समय  श्रम  वह  उसके  परिणामों के  श्रनुरूप

 नहीं  होगा
 ।  कोई  180  शेयरधारिययों के  बारे  जिनके  पास  20,000  रुपये  waar  इससे  अधिक  मूल्य  के  शेयर  सूचना

 एकन्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बजट  से  पहले  तेंल  कम्पनियों  द्वारा  टेंकरों  को  करने  के  कारण  राजस्व  को  हानि

 4356.  थ्री  विश्व  नारायण  शास्त्री  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बजट  पेश  होने से  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  श्राखरी  बार  मूल्य  बढ़ने  से  कुछ  समय  पहले  कुछ  तेल  कम्पनियों

 ने  झपने  झायल  टैंकरों  की  कर
 दिया

 था  क्या  इसके  परिणामस्वरूप सरकार  को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के

 में  मिलने  वाली  बड़ी  राशि  नहीं  मिल  पाई  ak

 यदि  तो  राशि  कितनी  थी  तथा  31  1974  को  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  वर्षों  में  ऐसा  करने

 वाली  कम्पनियों के  नाम  हैं  ।

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी

 श्रान्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखना  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  गिरफ्तार  किए  गए  तस्कर

 4357.  थ्रो पी  ०  श्रार ०  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  के  wets  कार्यवाही  करने के  प्रयोजन  से  तस्करों

 की  एक  सुची  तैयार  की  थी  कया  इस  सूची  को  कुछ  लोगों  के  दबाव  के  कारण  बदला  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  कया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  ऐसी  कोई  सुची  तैयार  नहीं  की  गई  है
 ।

 सरकार के  समक्ष  उपलब्ध  सामग्री  के  पर  तस्करी  की  गतिविधियों  में  लगे  या  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  प्रतिकूल
 गतिविधियों में  लगे  व्यक्तियों  के  संबंध  में  श्रान्तरिक  सुरक्षा  अनुरक्षण  (ater)  1974 के  नजरबन्दी
 के  आदेश  जारी  किये  गये  हैं  ।

 ऊपर  को  देखते  हुए  ag  प्रश्न  नह्दीं  उठता
 ।
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 1°  96  ——  लिखित  उत्तर

 तस्करों  कीं  वस्तुएं  ले  ज्ञाने  वालों  Atay  नौकाएं

 j

 4358.  श्री  प्रबोध  चन्द्र

 यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तस्करी  विरोधी  कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  1974  में  11  wet  नौकाएं  पकड़ी  गई

 आर

 (@)  यदि  at,  तो  इन  नौकाझों  से  पकड़ी  गई  सामग्रियों का  मूल्य  तथा  व्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी ):  तथा  सूचना  एकत्न  की  जा  UTS  तथा

 सदन-पटल  पर  दी  जायेंगी  ॥

 Special  Financial  Allocations  for  Madhya  Pradesh

 4359.  Shri  Krishna  Agrawal  :

 Shri  Narendar  Singh  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Dr.  Laxmi  Narayan  Panadeya  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased

 to  state

 (a)  whether  the  Central  Government  propose  to  make  special  financial  ‘allocations  for

 Madhya  Pradesh  in  the  annual  plan  for  1974-75  or  for  the  schemes  included  under  the  Fifth
 Five  Year  Plan  (1974-79)  in  view  of  the  prevailing  drought  conditions  in  the  State;  and

 (9)  if  so,  the  amount  thereof  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  :  (a)  and  (b)  The  drought  situation
 in  Madhya  Pradesh  has  been  assessed  by  the  Centre  and  the  assessment  has  been  comm-

 unicated  to  the  State  Government.  They  have  been  requested  to  indicated  the  steps  being
 taken  on  their  own  to  find  the  resources  to  tackle  the  situation.  The  question  of  Providing
 advance  Plan  assistance,  if  necessary,  will  be  considered  on  receipt  of  their  reply.

 Illegal  Factory  of
 81:

 Coins  in  Sambhalpur

 4360,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  an  illegal  factory  making  fake  coins  has  been  detected  in  Sambhalp  ur चरे क

 (b)  if  so,  the  value  of  the  coins  seized  therefrom;  and

 (c)  the  denomination  of  the  coinsseized  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Fimance  (Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee)-:  (a)
 to  (c)  Information  is  being  collected  from  the  State

 Government
 and  will  be  laid  on  the  Table

 of  the  House  as  soonas  received.

 भारत  कों  स्थिति  के  बारे  में  fara  बेक
 को

 समीक्षा

 4361.  श्री बी  ०  क्ने०  दासचौधरी  :  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैक  के  ema  ने  बैंक  की  ate  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  कोष  की  संयुक्त  वार्षिक  बैठक  में  झपने
 भाषण में  भारत  को

 श्री  ,  बंगलादेश सेहलियन  देशों  के  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  से  म्रत्याधिक  प्रभावित

 देश  बताया  atk

 क्या  सेहलियन  देशों  में  बड़े  पैमाने  पर  श्रकाल  श्रौर  वहां  हुई  मौतों  तथा  बंगलादेश  से  लोगों  के  संकट  बहिर्गमन

 को  ध्यान में  रखते  हुए  भारत  की  स्थिप्ति  का  ug  उचित  झौर  वास्तविक  मूल्यांकन  है
 ?
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 वित्त  मंत्रो  (att  सी०  :  श्री  मैकनामारा  ने  हाल  की  अंतर्राष्ट्रीय  अ्राथिक  खास

 तौर  से  विश्वव्यापी  मूल्यवृद्धि  र  तेल  तथा  wea  वस्तुम्नों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  करते  हुए  यह  कहां  कि

 इन  azar a aaa fae TAT का  सबसे  अधिक  प्रभाव  अधिकतर  दक्षिण  एशिया  अर  WHET  के  सबसे  निर्धन  राष्ट्रों  पर  पड़ा  है  शर इस इस
 संदर्भ  में  उन्होंने इन  परिवतंनों से  श्री  लंका  बंगला देश  भर  सहेलियन  देशों  पर  पड़े  प्रभाव  का  भी  firs  किया

 जिन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  बहुत  गंभीर  रूप  से  प्रभावित  देशों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  है

 इसमें इन  देशों  के  AT ATA-Te  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  तथा  उनकी  विकास  की  पर  पड़ने  वाले

 प्रतिकूल  प्रभाव  का  जिक्र  था  ।

 alanine  क्षेत्रों  में  पूंजों  निवेश  का  wart

 4362.  शी  शक्ति  कुमार  सरकार  :

 थो  हाजो  लुतफल  हक :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  गत  तीन  वर्षों  के  पूंजी-निवेश  के  श्रनुपात  का  कोई

 झनुमान  लगाया  ग्रौर

 यदि
 तो

 इस  संबंध  में  क्या  प्रनुमान  लगाया  गया है  ?

 विस  मंत्रालय में  राज्य  मन्ती  प्रणव  कुमार  ate  सरकार के  पास  उपलब्ध

 हाल  के  के  ग्रनुसार  वर्ष  1967,  1968  1969  में  देश  के  विभिन्‍न  ae  के  Prenrfira  क्षेत्रों  में  तगाई  गई  पूंजी
 का  एक  विवरण  atta  है  ।

 विवरण

 f  farsr ary  अंचलों  में  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  लगाई  गई  पूंजी

 ee
 रुपयों

 1967  1968  1969
 सयण  पर्  oe

 उत्तरी  624.16  851.81  975.61

 (6.0%)  (8.5%)  (9.0%)

 उत्तर  पूर्वी  अंचल  165.08  183.14  221.38

 (1.8%)  (1.8%)  2.0%)

 पूर्वी  ive  2818.31  2746.52  2884.  84

 (31.0%)  (27.4%)  (26.5%)

 केन्द्रीय  deer  1410,  74  1548,  72  1736, 53

 (15.6%)  (15.4%)  (16.0%)

 पश्चिमी  saa  2151.60  2545.  2703.82

 (25.4%)  (24.8%)

 दक्षिणी  झंघल  1901. 68  2155.83  2360.66

 (21.0%)  (21.5%)
 (21.77%)

 9071.57  10031. 89  10882. 84

 100.0%)
 (
 \  100.0%)  (100.0%)

 32



 22  1896  (=)  लिखित  उत्तर

 राज्यों  में  के  लिए  विदव  aa  हारा  सहायता

 4363.  थ्री  नारायण ara  पराशर  :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  जम्मू  ate  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  पौर  राजस्थान

 राज्यों  में  किन  किन  के  लिये  विश्व  बैंक  से  सहायता  का  श्रनुरोध  किया  गया  श्रौर

 उनमें  से  किन-किन  परियोजनाओं  के  लिये  सहायता प्राप्त  हुई  है  श्रौर  प्रत्येक मामले  में  कितनी  सहायता

 प्राप्त हुई  है  ?

 वित्त  मन्त्री  ato  gaara )  :  ah  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें
 उन  परियोजनाश्रों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  जिसके  संबंध  में  उल्लिखित  राज्यों  के  लिये  1971-72 से  विश्व  बैंक  से  सहायता

 मांगी  गई  है  श्रौर  प्राप्त  कर  ली  गई  है  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल  ०टो  ०-8749/ 74]

 भारत  श्रौर  बंगला  देश  के  बीच  पारस्परिक  व्यापार के  लिए  रचनात्मक  कार्य  क्रम

 4364.  श्री  सुरेन्द्र  महम्तो  :  क्या  वाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  शौर  बंगलादेश  के  प्रतिनिधि  श्रागामी  वर्ष  पारस्परिक  व्यापार  के  लिये  रचनात्मक  कार्यक्रम  तैयार

 करने  पर  सहमत  हो  गये

 क्या  दोनों  सरकारों  के  बीच  इस  बीच  किसी  ऐसे  करार  को  श्रन्तिम  रूप  दिया  गया  ate  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी yer  बातें  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मम्तालय  में  उप-मंत्रो  विश्वनाथ प्रताप  fag):

 पंचांग  वर्ष  1975  के  लिये  व्यापार  योजना  को  चालू  मास  के  दौरान  श्रन्तिम रूप  दिये  जाने  की  श्राशा

 है  ।

 राज्यों  को  विभिनन  रूपों  में  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 4365.  श्री  समर  गह  :

 श्री  area Ars भाई  :

 कया  faa  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1971-72,  1972-73. aq  झौर  1973-74  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  राहत  पुनर्वास

 भ्र  प्राकृतिक  orca  से  उत्पन्न  भ्रन्य  सम्बद्ध  समस्याश्रों  के  निपटने के  लिये  विभिन्‍न  रूपों में  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 के  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  वर्ष  1974  में  इसी  प्रयोजन  के  लिये  इसी  प्रकार  की  सहायता  दी  गई  waar
 देने

 की  मंजूरी दी

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  राज्यवार  व्यौरा  कया  है  ;

 क्या  पश्चिम  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों को  चालू  वर्ष  में  भयंकर

 wart  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा  है  ;

 यदि
 तो

 ware  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  इन  राज्यों  को  दिये  गये  वित्तीय  झ्रनुदानों  अथवा

 सहायता  ऋणों  का  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  राज्यों  की  कोई  अनुदान  wear  सहायता  प्रथवा  ऋण  नहीं  दिये  गये  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं ?

 विस  मस्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  एक  विवरण सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है

 [ware  में  रखा  गया  देखिये  e  एल ०  टी  ०-8750/74]

 जी  छठे
 वित्त  श्रायोग  की  सिफारिशों के  अनुसार  दैवी  विपत्तियों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सहायता  सम्बन्धी

 पिछली  योजना  पहली  He,  1974  से  समाप्त  की  जा  चुकी  है

 यह  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 33



 December  13,  1974 Written  Answers
 ह  ee

 से  पश्चिम  तथा  मध्य  प्रदेश  की  सरकारों  ने  श्रपने  राज्यों  में

 सूखा  से  उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  चालू  वर्ष  में  वित्तीग्र  सहायता  मांगी  है  इस  सम्बन्ध  मौजूदा  नीति

 यह  है  कि  केन्द्र  द्वारा  वित्तीय  सहायता  जहां  नितान्त  प्रावश्यक  केवल  झ्रायोजनागत  सहायता  की  पेशगी  के  रूप  में  झ्रथवा

 सूखे  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  से  संबंधित  कार्यक्रम  site  प्ादिवासी  विकास  योजना  के  लिये की  गई
 व्यवस्था  के  अ्रन्तर्गत

 सहायता  के  रूप  में  प्रदान  की  जाती  है  ।  लेकिन  इस  प्रकार  दी  गई  पेशगी  सहायता  की  रकम  उससे
 वर्ष

 सम्बद्ध  राज्य  को  देय  सामान्य  श्रायोजनागत  सहायता  में  से  घटा  दी  जायेगी  ।.  '  इस  प्रकार  पेशगी  सहायता  देने  पर  तभी
 विचार

 किया  जायेगा  जब  इस  बात  की  तसल्ली  हो  जायेगी  कि  राज्य  सरकारों  ने  वित्त  श्रायोग  द्वारा  राहत  व्यय
 के  लिये

 निर्धारित  सीमान्तिक  धनराशि  को  पुरी  तरह  से  इस्तेमाल  प्रायोजना  सम्बन्धी  राशि  को  विभिन्न  क्षेत्रों  से  श्रौर
 राज्य  के  avatar  इलाकों  पर  उपयोग  करने  के  वजाय  प्रभावित  क्षेत्रों  में  विकास  कार्यों  पर  उपयोग  प्रभावित

 जनता  को  जारी  रहने  वाली  बड़ी  ग्रौर  द  fear  दर्जे  की  सिचाई  परियोजनाश्रों पर  श्रौर  झायोजना  में  शामिल  श्रन्य  निर्माण

 कार्यों
 पर  रोजगार  प्रदान  राहत  रोजगार  कार्यक्रमों  को  सुखे  की  संभावना  वाले  क्षेत्रों  से

 संबंधित  कार्यक्रम
 और

 प्रादिवासी  विकास  योजना  के  लिये  की  गई  व्यवस्था  arfe  के  Well  विशिष्ट  योजनाओं  का  रूप  देने  और  राहत

 व्यय  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिये  यथा  संभव  सीमा  तक  प्रतिरिक्त  साधन  जटाने  के  लिये  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 केन्द्रीय सरकार  ने  उपर्युक्त  राज्यों  में  सुखा/बाढ़  संबंधी  स्थिति  का  मूल्यांकन
 कर

 लिया  है  पौर
 उनके  लिये  केन्द्रीय

 सहायता  की  व्यवस्था के  प्रश्न  पर  वर्तमान  नीति  की  शर्तों  के  अनसारे  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Savings  as  a  Result  of  Ban  on  New  Recruitment  to  Central  Services

 4366.  Shri  Bhagatram  Rajaram  Manhar  Will  the  Minister  of  Finaace  be  pleased

 to  stat  ,

 a)  The  estimates  of  savings  in  the  current  year  as  aresult  of  the  ban  on  new  recruitment

 to  Central  Services  by  the  Central  Government  for  reasons  of  economy

 (b)  whether  there  are
 some  exceptions  of  the  ban  and  if  so,  what  are  those  and  the  rea-

 sons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Fiance  (Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee)  (a)
 It  isnot  possible  at  this  stage  to  estimate  with  any  degree  of  accuracy  the  savingsin  the  current

 year  as  a  result  of  the  ban  on  new  recruitment,  as  it  on  several  factors  the  effect  of

 which  will  be  know  Only-as  the  year  progresses.  The  ban  is  subject  to  some  exceptions  Fill-

 ing  up  of  vacancies  by  traxsfer,  promotion,  deputation  or  adjustment  of  staff  rendered  surplus

 elsewhere  is  also  permissible.  The  cumulative  effect  will  therefore  be  knowa  only  after  the  ea-

 piry  of  the  current  financial  year

 (b)  The  ban  on  new  recruitment  does  not  apply  to  technical  and  operational  posts,  posts

 f  typists  and  stenograDhers  and  posts  belonging  to  constituted  cadres  to  which  recruitment  1s

 made  through  the  U.P.S.C.  Thes2  exceptions  have  been  found  necessary,  as,  otherwise,  ork  im

 here  is certain  essential  sectors  would  suffer  and  public  interest  will  be  adversely  affected

 also  the  need  for  a  proper  management  of  the  regularly  constituted  services

 जीवन  बीमा  निगम  के  लाभ  में  कमी

 4367.  श्री  वाई ०  ईश्वर  रेडडी

 श्री  नरेन्द्र कुमार  सांघो

 क्या  वित्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1974  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  जीव  न  बीमा  निगम  के  लाभ  में  भारी  कमी  हुई  है

 क्या  प्रीमियम से  होने  वाली  प्राय  में  काफी  वृद्धि  होने  श्र  पूंजी  निवेश  पर  अधिक  लाभ  होने  के
 बावजूद

 निगम के  कार्यकारी  व्यय  में  वृद्धि हो  रही  atk
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 यदि  तो  कया  सरकार व्यय  में  वृद्धि को  रोकने  के  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  यदि
 तो

 तत्संबंधी रूप  रेखा  क्या  ale  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 faa  मंत्रालय  म  उप-मन्तरी  सुशीला  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  की
 बचत

 उल्लेख  श्राम  तौर  पर  लाभ  के  रूप  में  किया  जाता  उसके  हिवाधिक  बीमांककीय  मूल्यांकनों  पर  निश्चित  की  जाती

 4+ Qt  1-4-1973  से  31-3-1975 तक  की  बचत  तब  मालम  होगी  जब  31-3-1975  तक  का  बीमांककीय  मल्यांकन

 पुरा  हा  जायंगा  |

 हां

 कार्यचालन-व्यय  में  वद्धिकारी  प्रवत्ति  दिखाई  देने  के  कारण  ये  कारोबार में  त्वरित

 मानो ंमें  सूल्य-सूचकांक में  होने  के  कारण  देय  मंहगाई  भत्ते  में  त्व  रित  तथा  मुद्रास्फीति के  कारण  मूल्यों

 में  सर्वत्र  वृद्धि  होने  के  कारण  एड़ेमा  प्लेटों  Gas  कार्डों  शर  पंचड  कार्डे  उपकरण के

 व्यय  जैसे  श्रन्य  खर्चे  ।

 व्यय  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  कठोर  बजट  नियंत्रण  प्रौर  कार्यविधियों  का  सरलीकरण  जेसे  सभी  संभव  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 Export  of  Cotton  Textiles  to  USA

 4368.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  Press  reports  that  a  substan-

 ial  fall  is  apprehended  in  the  export  of  cotton  textiles  to  USA:  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  remedial  measures  Government  propose  to  take?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Partap  Singh)  :  (a)
 Government  is  aware  of  the  declining  trend  in  export  of  cotton  textiles  to  USA  since  August
 this  year

 (b)  The  fall  in  cotton  prices  in  the  USA  by  nearly  50%  within  the  last  one  year  has

 made  our  cotton  textiles  uncompetitive  in  that  market  by  25-40%.  This  and  the  general  rece-

 ssionary  trends  in  the  USA  are  the  major  developments  affecting  our  cotton  textile  exports  to

 that  country.  Government  have  announced  a  combined  Scheme  for  export  and  productio  of

 controlled  cloth  with  effect  from  1-10-1974  whichis  intended  to  provide  at  indirect  incentive

 to  exnorters  of  mill-made  cotton  textiles  and  garments

 Sale  of  Holker  Palace

 4369.  Shri  Mhadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  25  Members  of  Parliament  have  submitted  a  memorandum  to  Government

 demanding  an  inquiry  into  the  sale  deal  of  the  Holkar  Palace

 (0)  Whether  underhand  dealings  have  been  resorted  to  in  executing  this  de  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  why  Goverament  are  delaying  an  inquiry  into  it  and  in  case
 an  inquiry  has  already  been  made,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  state  inthe  Ministry  of  Finance  (Shri  Praaab  Kumar  Mukherfee)
 :

 (a)

 Yes  ५६1 5

 (9)  &  (c)  Under  the  provisions  of  Chapter  XXA  of  the  Income-tax  Act,  1961,  the  Cen-
 tral  Government  is  empowered  to  acquire  in  certain  circumstances  any  immovable  property  of

 air  matket  value  exceeding  Rs.  25,000/-,  which  is  transferred  by  way  of  sale  or  eXchange
 for  an  apparent  consideration  which  is  less  than  its  fair  market  value  by  more  than  15.0  %  of  the
 apparent  Consideration,  The  Competent  Authority  at  Bhopal,  who  is  administering  these  provi-
 sioas,  has,  01  th  basis  of  enquiries  made  by  him,  issued  a  notice  under  section  269  D(1)  of  the
 income-tax  Act  for  Publication  in  the  official  gazette  for  commencement  of  acquisition  procee-
 dings.

 5/LS/75—7
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 विभिन्‍न  राज्यों  के  कपड़ा  निगमों  के  प.स  सुत  का  स्टाक  जमा  हो  जाना

 4370.  थो  डी  o8to  देसाई

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर
 :

 क्या  वाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्यों  के  कपड़ा  निगमों  को  सूत  का  स्टाक  जमा  हो  जाने  की  समस्या  का  सामना  करना

 पड़  रहा है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  शौर

 क्या  बुनकर  निगमों  के  डिपुग्नों  की  अपेक्षा  खुले  बाजार  से  सृत  खरीदने  की  तरजीह  देते

 वाणिज्य  सच्वालय  में  3q-Arat  विश्वनाथ  प्रताप  जी

 टैक्सटाइल याने  के  भंडार  जमा  होने  का  मूल  कारण  टैक्सटाइल  वस्त्रों  की  स्थानीय  श्रौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मांग  में
 गिरावट  है  ।

 स्थिति  का  अध्ययन  करने  प्रौर  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  भंडार  जमा  होने  के  उत्त  रदायी  उपादानों  का  जायजा

 लेने  ate  जमा  हो  गये  माल  की  निकासी  के  लिये  किये  जाने  वाले  उपाय  सुझाने  के  लिये  वस्त्र  आयुक्त  की  श्रध्यक्षता  में  एक

 mars दल  नियुक्त  किया  गया  at  कार्यवाही  करने  के  लिये  अ्रध्ययन  दल  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 हमें  बुनकरों की  पसन्द  के  बारे  में  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 भारतीय  श्रौद्योगिक  faara  बेंक  am  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  एवसेलसियर  cared

 HTN  लिमिटेड  में  पूंजी  निवेश

 4371.  डो०्के०  पंडा  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  विकास  बैंक  तथा  भारतीय  श्रौद्योगिक  fad  निगम  ने  एक्सेलसियर  प्लांटस

 कारपोरेशन  लिमिटेड  में  पूंजी  निवेश  किया

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  निगम  के  निदेशक  बोर्ड  में  इन  वित्तीय  संस्थाओं  को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है  ;

 क्या  उनके  निदेशकों  को  तिगम  की  घधतराशि का  दुरुपयोग  ate  दुवि  नियोग  किये  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  निगम  के  कार्यों की  जांच  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित  मन्त्री  (sit  सी
 ०  ate  भारतीय rants fare ta विकास  बैंक  (arg  ०डी  ०वी  omTs

 ०  )
 शौर  भारतीय  भ्रौद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०  सी ०  द्वारा  मैसर्स  एक्सेल्सियर  प्लांट्स  कारपोरेशन  लिमिटेड

 को  30  1974
 तक  मंजूर  की  गई  झर  दी  गई  कुल  वित्तीय  सहायता इस  प्रकार  थी

 प  ——  000
 रुपयों

 aaaT  वित्तीय  सहायता
 क  ला  ee ee

 मजर  वितरित

 1.  भारतीय  विकास  बैंक  27.00*  24,  185*

 2.  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्र  निगम  24.  211  24.130*

 51.21  48.315

 *
 वित्तीय  सहायता  में  सावधिक  ण  श्रौर  शेयरों  की  हामीदारी  श्रौर  उनमें  प्रत्यक्ष  अंशदान  शामिल  है  ।

 1  वित्तीय  सहायता  में  शेयरों की  हामीदारी  ate  उनमें  प्रत्यक्ष  अंशदान  तथा  विलम्बित  की
 गारंटी  शामिल है  ।
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 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  are  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के  श्रपने  झपने  मनोनीत  निदेशक

 उक्त  कम्पनी  के  मण्डल में  1971 झ्ौर  1971 से  हैं  ।

 झौर  कम्पनी  के  मण्डल  में  मनोनीत  निदेशकों  से  भारतीय  झौद्योगिक  विकास बेक  ate  भारतीय

 श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  दोनों  को  पता  चला  कि  कम्पनी  का  कारोबार  संतोषजनक  रूप से  नहीं  चलाया जा  रहा  था  ।  कम्पनी

 के  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कुछ  भी  कम्पनी के  मजदूर  संघ  से  प्राप्त हुए  थे  |

 उक्त  पर  विचार  करने  के  बाद  ae  निर्णय  किया  गया  कि  एक  स्वतन्त्र  प्रभिकरण द्वारा  जांच  कराई  जाय े।

 भारतीय  झौद्योगिक विकास  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  बैंक  श्रौर  इस  कम्पनी  की  सहायता  करने  वाले  हरियाणा

 वित्त  निगम  ने  भी  संयुक्त  रूप  से  इस  कम्पनी  का  तकनीकी  तथा  वित्तीय  निरीक्षण  करने  ate  दुरुपयोग  के  झारोप  सहित

 कम्पनी  के  कारोबार  की  जांच  करने  के  लिये  एक  aes  अकाउन्टेंट  फर्म  को  नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  इस  महीने

 के  प्रथम  सप्ताह  में  संयुक्त  रूप  से  निरीक्षण  किया  गया  था  ये  संस्थाएं  aes  झकाउटेंट  फर्म  की  नियुक्ति  के  वि  षय  में  झावश्यक
 wag  कर  रही  है  ।

 श्रावइयक  वस्तु  अधिनियम  के  प्रर्तगं त  गिरफ्तर  किए  गए  व्यवितयों  से  लेखा  बह्मा

 धन  का  बरामद होना

 4372,  श्री  चन्द्र मोहन  सिंह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  महीनों में  श्रावश्यक  वस्तु
 भ्रघिनियम  के  अन्तरगत  (asqaIz)  कितने  व्यक्तियों  को  गिफ्तार  किया  गया  झौर  उनसे  लेखावाह य  कितनी  धनराशि  बरामद

 हुई ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  पिछले  तीन  महीनों  में  भ्रनिवायं वस्तु

 के  प्रघीन  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  की  सज्य  वार  संख्या  तथा  उनसे  बरामद  की  गई  लेखा  रकम  के  श्रांकड़े

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  पिछले  तीन  महीनों  में  ATA-HR  प्राधिकारियों  द्वारा  ली  गई  तलाशियों  की  संख्या

 भर  इन  तलाशियों  के  कारण  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य  श्राय-कर  झायुकतों  के  अधिकारक्षेत्र के  भ्रनुसार  उपलब्ध

 दनका  ब्यौरा  sare  विवरण-पत्न  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सितम्बर  att  ग्रक्तूबर  1974  में  झायकर  प्राधिकारियों  द्वारा  ली  गई  तलाशियों  की  संख्या  wT  पकड़ी

 गई  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य

 क्रम  de  WAHT  सितम्बर  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  का

 अक्तूबर  1974  में  ली  गई  मलय n
 to

 3  4

 झान  प्रदेश  10,30,000
 oe

 11  20,56,000

 बम्बई  96  1,63,85,837
 23  28,41,924
 78  60,75,070
 67  16,69,745

 केरल  34  2,87,095

 13,53,877
 10  मध्य  प्रदेश  50

 ee
 5,02  251
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 29 11  26,74,839

 12  17

 13  उड़ीसा  6,  70,000

 47 14  31,73,352

 15  पटियाला  :|  199  72,79,765

 16  72  89,12,292

 22 17  नागपुर  2.43,  158

 18  19  47,30,170

 19  पश्चिम  बंगाल  55  45;  62,808
 en

 845  6.53,91.310

 य

 राजस्थान उड़ीसा  राज्यों  को
 भेजे  गये  केन्द्रीय  दलों

 के  facet  पर  faa

 4373.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी :  क्या  वित्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान ate  उड़ीसा  राज्यों  में  सुखे  की  स्थिति के  बारे  में  रिपोर्ट देने  के  लिए

 भेजे  गये  तीन  केन्द्रीय  दलों  के  निष्कर्षों  तथा  सिफारिशों  पर  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  उक्त  प्रत्येक  राज्य  में  राहत  कार्य  के  लिये  कितनी  वित्तीय

 तथा  भ्रन्य  सहायता देने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मस्वालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी ):  पौर  केन्द्र  ने  राजस्थान  शर

 उड़ीसा में  सुखे  की  स्थिति  का  जायजा  लिया  है  ate  इसे  सम्बद्ध  राज्यों  को  बता  दिया  गया  है  ।  राजस्थान  शर  उड़ीसा

 के  उत्तर  प्राप्त हो  गये  हैं  उन  पर  विचार  फिया  जा  रहा  है  ।  गुजरात से  उत्तर  की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है

 Trips  arranged  by  Indian  Airlines  for  Press  Parties

 4374.  Shri  R.V.  Bade:  Will  the  Minister  of  Tourism  apd  Civil  Aviation  be  pleased
 to

 state  :

 (a)  the  number  of  times  the  Indian  Aiclines  arranged  trips  for  Press  parties  to  vatious

 places  during  the  last  two  years;

 (b)  the  names  of  the  journalists  included  in  those  trips  and  the  criteria  followed  in

 selecting  them;

 (c)  whether  none  of  the  representatives  of  any  way  of  the  news  agencies  of  Indian
 languages  was  included  in  these  trips;  and

 (d)  ifso,  the  reasons  for  neglecting  Hindustan  Samachar  and  the  Samachar  Bharti  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  to  (d)  Indian
 Airlines  did  not  arrange  any  trips  for  joutnalists  at  Indian  Airline’s  cost  during  the  last  two
 years.  However,  in  November  last,  the  Corporation  issued  complimentary  passages  to  represent-
 atives  of  national  newspapers  and  tourism  journals,  who  regularly  write  on  aviation  matters,  to
 travel  in  the  newly  introduced  Boeing  service  to  Trivandrum  on  the  Bombay/Goa/  Trivandrum
 route  and  to  Imphal  on  the  Delhi/Calcutta/Gauhati/Imphal  services.  The  group  to  Imphal  consis-
 ted  of  9  Journalists  and  to  Trivandrum  10.  It  was  not  possible  for  the  Corporation  to  include
 the  representatives  of  all  the  news  agencies  and  newspapers  on  these  trips.
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 लिखित  उत्तर 22  1896  (  शक  i

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  जमानत  के  रूप  में  प्राप्त  धन  राधि

 4375.  श्री  सरजू  पांडे

 श्री  सो०  Ro

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  tad  हिन्दुस्तान लीवर  लिमिटेड ने  हाल  ही  में  moa  वितरकों से  बिना  ब्याज  के  जमानत  के  रूप  में
 लगभग  12  करोड़  रुपये  की  धनराशि  एकत्न  की  है  ;

 क्या  इस  संबंध  में  इस  क्रम  को  कोई  झ्रनुमति  दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  इसके  कारण  श्रौर  सुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  T-at  सुशीला  से  feel  गैर-बैंकिंग  कम्पनी  अपने

 वितरकों  waar  विक्रय  एजेंटों  थिवा  अरन्य  ऐजेंटों  से  या  कम्पनी के  कारोबार  के  प्रयोजन  के  लिये  प्राप्त  रकम  को  भारत

 fora  बैंक  1934  के  अ्रध्याय  111  ख  के  उपबन्धों  के  अधीन  गैर-बैंकिंग  कम्पनियों  को  भारतीय  रिज  बेंक

 द्वारा  जारी  किये  गये  निदेशों  के  प्रयोजन के  ॥, ह  के  रूप  में  नहीं  माना  जाता  है  ।  इस  प्रकार  से  प्राप्त  रकमों

 भारतीय  रिजवे  11  1974  की  अपनी  अधिसुचना के  ग्रनुसार  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  1973

 की  धारा  26(7)  के  उपबन्धों से  सामान्य  छूट  की  मंजूरी  भी  दे  चुका  इस  लिये  इस  विषय  में  बैंक के  उक्त  विदेशों

 अथवा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  झ्घिनियम  1973  की  शर्तों  के  संदर्भ  में  किसी  Taft  कम्पनी  ford  बैंक  की

 स्वीकृति  प्रापत  करने  की  नहीं  है  |

 ford  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  31  1973  को  हिन्दुस्तान लीवर  लि०  के  तुलन-पत्न में  वितरकों  से

 प्राप्त  जमाओं  के  विषय  में  कोई  मद  नहीं  है  ौर  न  ही  उस  के  पास  ऐसी  कोई  सुचना है  कि  उक्त  कम्पनी ने  हाल  ही में

 अपने  वितरकों से  प्रतिभुति carat  के  रूप  में  लगभग  12  करोड़  रुपये  की  रकम  एकत्र  की  है  |

 बेक  श्राफ  बड़ौदा  के  चेयरमेन  द्वारा  कम्पनियों को  ऋण

 4376.  at  ta zesag
 :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया  बैंक  ग्राफ  बड़ौदा  के  चेयरमेन  ने  ऐसी  पांच  कम्पनियों को  लगभग  50  लाख  रुपयें  का  ऋण  दिया  है

 जिनसे  gat  श्रौर  दामाद  साझेदार  ग्रौर/श्रथवा  निदेशक  के  रूप  में  सम्बन्धित

 यदि
 तो

 क्या  उक्त  ऋणों  को  निदेशक  बो  ने  मंजूरी  दी  थी  ;

 (7)  क्या  उक्त  धनराशि की  मंजूरी  देने  में  उचित  प्रक्रिया  शर  नियमों  का  पालन  किया  गया  था
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  सुशीला  से  बैंक  ग्राफ  बड़ौदा  ने  सूचना  दी  है  कि

 उसने  कतिपय  ऋण  सीमाएं  ऐसी  कुछ  कम्पनियों  झर  ऐसी  एक  फर्म को  संस्वीकृत  की  जिनसे  बैंक  के  वर्तमान

 अध्यक्ष  एवम नभ  प्रबन्ध  निदेशक  की  ate/aaay  उनके  निदेशक  अथवा  भागीदार  की  हैसियत  से  सम्बद्ध  हैं  ।

 इस  प्रकार  की  TTA AetHa संस्वीकृत  करने  के  वास्ते  सक्षम  विभिन्  प्राधिकारियों  ने  ये  ऋण-सीमाएं  बैंक  की  प्रचलित

 प्रणाली  के  अनुरूप  संस्वीकृत की  इनमें  से  कोई  भी  ऋण-सीमा  श्रध्यक्ष  एव  मु  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  स्वयं  संस्वीकृ
 त

 नहीं

 की  गई  है  ।
 विद्यमान  पद्धति  के  श्रनुसार  इस  प्रकार  की  ऋण  सीमा  संस्वीकृत  करने  के  वास्ते  निदेशक-मण्डल  की

 मति  अपेक्षित  नहीं  होती  चूंकि  इन  ऋण-कर्ताएककों के  कुछ  निदेशक/भागीदार संयोगवश  श्रध्यक्ष  एव  प्रबन्ध  निदेशक

 के  रिश्तेदार  mae  उन्हें  दी  जाने  वाली  सभी  सुविधाओं  से  निदेशक-मण्डल  की  प्रबन्धकारिणी  समिति/निदेशक-मण्डल

 को  समय  समय  पर  सूचित  किया  जाता  रहा  है  ।  निदेशक-मण्डल को  इन  सुविधाओं  की  सूचना  1974  में  दी  गई

 क्योंकि  मांगी  गई  सूचना  का  संबंध  एक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  के  ग्राहक  विशेष  के  खातों  से  है  बैंकरों  में  प्रचलित  वर्तमान

 प्रथा  प्म थि  परम्परा  के  कारण  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  वि  नियमित  करने  वाली  संविधियों में  विद्यमान  प्रावधानों
 के  झनुसार

 यह  सूचना  THe  vet  की  जा  सकती  है  ।

 qa  में  तस्करों  को  गतिविधियों  का  फिर  से  शुरू  होना

 4377. श्री  सिह  गिल  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  इस  श्राशय  की  खबरों  की  झोर  दिलाया गया  है  कि  तस्करों

 ने  दमन
 जो  किसी  समय  तस्करों  के  लिये  स्वर्ग  sett  गतिविधियां फिर  से  शुरू कर  दी

 भ्रौर
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 तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी  कुछ  WATaTT-Tal  में  छपे  ये  समाचार  सरकार

 के  नोटिस  में  ma  हैं  कि  तस्करों  ने  दमन  में  श्रपनी  गतिवि  धियां  फिर  से  शुरू  कर  दी  हैं  ।

 इस  संबंध  में  की  गई  जांचपड़ताल  से  प्रकट  होता  है  कि  उपर्युक्त  समाचारों  का  कोई  श्राघार नहीं  है  ।

 प्रान्तारिक  सुरक्षा  अनुरक्षण  )  पध्यादेश  1974 के  के  च्  में  हाल  ही  में  बड़े  पैमाने  पर  तस्करों

 के  नजरबन्द  किये  जाने  के  बाद  ga  क्षेत्र  में  निषिद्ध  माल  का  उतारा  जाना  लगभग  नन्द  हो  गया  है  ।

 Formation  of  Internationa]  Iron  Ore  Club

 4378.  Shri  Banmali  Babu  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  India  propose  to  form  an  international  iron-ore  club  in  association  with

 other  ifon-ore  producing  countries;  and

 {b)  if  so,  the  likely  composition  and  functions  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  iathe  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwasath  Pratap  Singh)  :

 (a)  &  A  Minister  level  meeting  of  the  Group  of  Iron  Ore  Exporting  Countries  was  held  in

 Geneva  early  in  November  1974  under  India’s  chairmanship,  where  the  participating  countries

 agreed  that  there  was  need  for  closer  co-operation  amongst  them  and  it  was  deSirable  to  set  up
 a  Permanent  mechanism  to  continue  and  further  the  work  which  had  been  carried  on  by  the

 Group.  It  was  decided  to  set  up  a  preparatory  committee  of  senior  officials  of  the  participating
 countries  to  examine  in  depththe  form  and  detailed  provisionsfor  an  Association  of  Iron  Ore

 Exporting  Countries  for  consideration  at  the  next  Ministerial  meeting  to  be  held  in  March/April
 1975.

 from  शुगर  face  गोपालगंज  द्वारां  श्रायंकर  विवररणी  प्रस्तृत  किया  जाना

 4379.  के०  एम
 ०  मधुकर :  क्या  fea  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  मिल  मजदूर  गोपालगंज  के  सचिव  ने  दिनांक  2  1974

 के  पत्र  द्वारा  1.0  विष्णु  शूगर  मिल्स  गोपालगंज  के  प्रबन्धकों के  विरुद्ध  गलत  श्रायकर

 fax  रणी  प्रस्तुत  करने  के  बारे  में  शिकायत  की  भ्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इसकी  जांच  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 faa  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  हां

 अ्राय-कर  प्राधिकारियों  द्वारा  आवश्यक  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  विमान  सम्पकं  बहाल  करना

 4380.  गजाधर  मांझी  :

 थ्रो  के  ०  ATA

 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :

 कया  पर्यटन  नागर  विमानन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ate  पाकिस्तान  ने  एक  दूसरे  के  देश  से  होकर  उड़ाने  भरने  तथा  एक  दूसरे  के  देश से  विमान

 सम्पर्क  स्थापित  करने  के  मामले  में  कोई  सफलता  प्राप्त  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  कया  श्रौर

 1971  में  भारतीय  विमान  का  श्रपहरण  करके  लाहौर  ले  जाये  जाने  के  are  पाकिस्तान  के  ऊपर

 विमानों  की  उड़ानें  बन्द  किये  जाने  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  है  ?
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 लिखित  उत्त 1896  (7)
 a  8  पा

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  (eft राज  से  इकाग्रो  सी०  ए

 में  दायर  1971  केस  तथा  विमान  tae  जिन  में  फ्लाइट्सਂ  भी  शामिल  पुनः  करने  के
 संबंध

 में  रावलपिंडी में  हुई  बातचीत  अ्रनिर्णायक  थी  तथा  उसे  दिल्‍ली  में  होने  वाली  एक  श्रौर  बैठक  में  जारी
 रखा  जायेगा ।

 1971  में  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमान  का  करने  के  समय  से  पाकस्तान  के  ऊपर  से  उड़ानें
 स्थगित

 करने  के  कारण  हुई  हानि  के  बारे  में  इस  समय  चर्चा  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  |

 पर्यटक  योजना

 4381.  श्री  वीरेन्द्र सिंह  तब ः  क्या  पर्यटन श्रीर  नागर
 मंत्री  यहू  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  अनुसंधान  ब्यूरो  ने  सरकार  से  सिफारिश  की
 कि पर्यटन पर्यटन  विभाग  तथा  देश  में  यात्रा  उद्योग

 द्वारा  संयुक्त  रूप  से  एक  राष्ट्रीय  द  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ;

 (@)  क्या  सरकार  ने  इस  सिफारिश  पर  विचार  कर  लिया  श्रौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 e  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag):  से  यह  सिफारिश

 भारतीय  मार्केट  अनसंधान  ब्यरो  ने  भारतीय  यात्ना  भ्रभिकर्ता  संगठन को  उस  सर्वेक्षण  की  भ्रपनी  रिपोर्ट  में  की  है  जिसके
 लिये  उन्हें  उपरोक्त  संगठन  ने  किया  ari  पर्यटन  विभाग  ने  1978  तक  800,  000  पर्यटकों का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  जिसे  यात्रा  उद्योग  के  सदस्यों  ने  स्वीकार  कर  लिया  त्रत  विभाग  द्वारा  तैयार  की  गई  पर्यटन  के  लिये  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  इन  पर्यटकों  की  श्रावश्यकता  फूति  पर  है  प्रौर  पर्यटक  श्रावकों  के  उपरोक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  के  लिये  जब  कभी  wave  होता  है  यात्रा  उद्योग  से  परामर्श  किया  जाता  है  ।

 Udaipur  Aerodrome

 4382.  Shri  Laljibhai  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  works  at  Udaipur  aerodrome  in  Rajasthan  have  not  yet  been  completed
 and  if  so,  the  reasons  for  delay;  and

 (b)  whether  tourists  are  experiencing  great
 difficulty

 due  to  the  landing  difficulty  of

 various  kinds  of  aeroplanes  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  (a)  The  work  on  ex-

 pansion  of  the  terminal  building  at  Udaipur  aerodrome  has  already  been  completed  and  the

 development  work  for  making  the  runway  etc,  suitable  for  Boeing  737  operations  is  in  progress
 and  is  expected  to  be  completed  by  September,  1975

 (b)  No  such  difficulty  experienced  by  tourists  has  been  reported.  At  present  Indian

 Airlines  are  operating  air  services  through  Udaipur  with  HS-748  aircraft  with  a  load  factor  of

 50%  Thus  in  terms  of  aircraft  capacity  no  inconvenienceseemS  to  be  caused  to  passengers
 The  present  runway  is  suitable  for  HS-748  aircraft

 तस्करों  के  साथ  मिलीभगत  ata  श्रधिकारी

 4383.  श्री  हेमेन्द्र सिह  बनेरा  क्या  faa  मन्त्री  यह हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उन  अधिकारियों  के  नाम  are  पदनाम  क्या  हैं  जिन्हें  197 1  के  बाद  तस्करों  से  निपटने  में  श्रपना  कर्त्तव्य  न  निभा

 सकने  या  उन  के  साथ  मिलीभक्त  करने  के  लिये  श्रारोप-पत्र दिए  गए  त्रौर

 (=)  उपरोक्त  दोषी  अधिकारियों  में  से  प्रत्येक  को  क्या  दंड  दिया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार
 :  तथा  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर

 सदन-पटल पर  रख  दी  जायेंगी  ।
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 बेंकों  में  श्रस्थायी  नियुक्तियों  को  रद  ST  प्रस्ताव

 4384.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  वित्त  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बैंकों  में  सभी  wert  नियु्तियों  को  रद्द  करने  तथा  संघ  लोक  सेवा

 को  उचित  नियुक्तियां  करने  का  भ  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सुशीला  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  year  |

 रिज  बेक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  कम्पनी  की  जमाराशियों  के  बारे  में  जारी  किए  निर्देश

 4385.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रिजर्व  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने  15  1974  को  श्रपती  विवरणिका  में  कम्पनी  की  जमाराशियों  के

 बारे  में  कुछ  निर्देश  जारी  किये  हैं

 यदि  तो  उन  निर्देशों  की  yer  बातें  क्या  हैं  ;

 यह  ada  लगाया  गया  हैकि  हरियाणा ने  व्यापारियो ंसे  जमा  राशि  के  रूप
 में

 2,  18,  00,000  रुपये  प्राप्त  करके  उक्त  निर्देशों  का  उल्लंघन  किया  है  जबकि  उसकी  प्रदत्त  पूंजी  केवल  1,  54,  00,000  रुपये

 गर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 fr  ardt  सो०  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  15  1974  को  जारी  की  गई

 पुस्तिका  में  हर  बैंकिंग  कम्पनियों  जमाएं  स्वीकृत  क  रने  विषयक  ford  बैंक  के  निदेशों  की  मुख्य  मुख्य  बातों  को  स्पष्ट

 करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  यह  पुस्तिका  इस  विषय  में  कोई  नए  निदेश  प्रस्तुत  नहीं  करती  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दिये  गये  उपर्युक्त  निदेश  इस  प्रकार हैं

 (1)  छः  महीनो ंसे  कम  की  ग्रव  धियों  के  लिये  अ्रल्पाव धिक  जमा  की  रकमें  स्वीकार  करने  की  मनाही  वित्तीय
 कम्पनियों की  दशा  तीन  महीनों  से  कम  की  wats  के  लिये  निम्नलिखित  (11)  में  वर्णित  afanaa

 सीमा  के  उनकी  चुकता  पूंजी  श्रौर  प्रारक्षित  निधि के  10%  तक  की  जमा  की  रकमें  स्वीकार
 की

 जा  सकती  ।

 किराया  खरीद  कम्पनियों  और  श्रावासन  वित्त  कम्पनियों  से  भिन्न  सभी  कम्पनियों  की  दशा  में  चूकता  पूंजी

 शर  शुद्ध
 निर्वाध  प्रारक्षित  निधि के  योग  के  25  प्  की  अधिक  तम  सीमा  तक

 जमा
 रकमों  की  स्वीकृति  सीमित

 रखना ;

 (3)  ऐसे  ग्रप्रतिभूत  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  निदेशकों  के  ऋणों  को  छोड़क र  जिनकी  गारंटी  निदेशकों,/'श्रभिकर्ताओं

 या  सचिवों  ate  कोषाध्यक्षों ने  दी  बकाया  राशियों  को  उस  राशि  तक  सीमित  रखना  जो  कम्पनियों

 की  चुकता  पूंजी  ae  शुद्ध  निर्वाध  प्रारक्षि  त  निधि के  योग  के  25  प्रतिशत  से  झधिक न  हो  यह  श्धिकतम

 उपर्युक्त  (2)  में  वर्णित  जमा  की  रकमों  के  सम्बन्ध  में  प्रायोज्य  अधिकतम  सीमा  के  अतिरिक्त

 होगी  ।  पहली  1972  को  जिन  कम्पनियों  के  ऋण  श्रधिकतम  सीमा  से  ज्यादा  उन्हें इस  प्रकार

 की  ahr  राशियों को  विभिन्‍न  चरणों  में  समायोजित  करने  के  लिये  3  1975  तक  का  समय  दिया

 गया  है  सरकारी  या  गैर-सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियों  के  निदेशक  शअ्रथवा  गैर-सरकारी  लिमिटेड

 कम्पनियों के  शेयर  होल्डर  लिखित  रूप  में  यह  घोषित  करें  कि  यह  धन  अन्य  व्यक्तियों  के  ऋणों  या  जमा

 रकमों  से  प्राप्त  नहीं  कया  गया  है  तो  उनसे  प्राप्त  ऋणों  को  छुट  होगी  )

 (4)  ग्रपने  क्षेत्राधिकार  से  पारस्परिक  लाभ  वाली  ऐसी  कम्पनियों  को  मुक्त  रखना  जो  केवल  श्रपने  सदस्यों

 से  जमा  की  रकमें  स्वीकार  करती  हैं  ्रौर  जिनकी  अधिसूचना  कम्पनी  1956  की  घारा  620
 क  के  अधीन  दी  जाती
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 (5)  गैर  बैंकिंग  कम्पनी  के  वास्ते  यह  श्रनिवाय बनाना  कि  वह  ऐसे  विज्ञापनों  जिनके  द्वारा  वह  जमा की
 रकमें  ग्रामंत्रित  पंजीगत  प्रारक्षित  जमा  की  राशियों

 और  दायित्वों  की  करें  ;

 (6)  यह  व्यवस्था करना  कि  1-4-1973 से  जमा  की  रकम  जमा  कराने  वालों  से  केवल  उन्हीं  भ्रावेदन

 पन्नों  को  स्वीकार किया  जाये  जो  कम्पनी  द्वारा  मुहैया  किये  गये  फ़ार्मों  पर  दिये  गये  हों  ।  इन  फ़ार्मों  में  भी

 व्यौरे  होने  चाहियें  जो  जमा  की  रकमें  करने  वाले  विज्ञापनों  के  सम्बन्ध  में  निर्दिष्ट

 किये  गये  हैं  ।

 7)  व्यवस्था  करना  कि  जमाकर्ताझ्ों  को  उचित  रसीदें  दी  जाएं  और  निर्धारित  gare  व्यौरों  सहित  जमा

 रकमों के  रजिस्टर रखे  जायें  ।

 (8)  व्यवस्था  करना  कि  वार्षिक  रिपोर्ट में  ऐसी  प्रतिदेय जमा  की  राशियों से  सम्बन्धित  ant  शामिल  किये  जायें

 जो  लगातार जारी  हैं

 (9)  यह  व्यवस्था  करना  कि  वारधिक  रिपोर्ट  में  ऐसी  ग्रतिदेय-जमा  की  के  सम्बन्ध  व्यौरे  शामिल  किये

 जायें  जिनकी  शभ्रदायगी  प्रभी  शेष  हो  ।  यह  है  कि  यह  श्रतिदेय  राशि  कुल  5  लाख  रुपये
 से  अधिक

 (10)  यह  व्यवस्था  करना  किराया  खरीद  at  mares  वित्त  कम्पनियों  के  मामले  में  नकदी  या  नकदी  जैसे

 परिसम्पत्तियों  बकाया जमा  राशियों  के  10  प्रतिशत  के  बराबर  रखा  जाए  ।

 (11)  यह  व्यवस्था  करना  कि  किराया  खरीद  व्यवसाय  करने  वाली  कंपनियों  के  मामले  में  किराया-खरीद
 ऋण

 उचित  अवधि  में  wafer  किये  जाएं  ;

 (12)  य ेव्यवस्था करना  कि  वित्तीय  कम्पनियों द्वारा  अपने  क्रियाकल।पों के  सम्बन्ध  में  तथा  गैर  वित्तीय  कम्पनियों

 द्वारा  अपनी  जमा  राशियों  आर  किराया  खरीदने  के  लेन  देनों  के  संबंध  में  पर्याप्त  व्यौरों  सहित  सुचना  प्रदान

 की  जाएं  प्रौर  तुलन-पत्नर  तथा  हानि  प्रौर  लाभ  के  लेखे  प्रस्तुत  किये  शर

 (13)  समय  से  पुर्व  दुबारा  चुकायी  गई  जमा  की  राशियों  पर  war  किये  जा  सकने  वाले  ब्याज  के  लिये  झ्रधघिक

 दरें  निर्धारित  करना  ;

 (7)  और  भारतीय  fora  बैंक  यह  स्पष्ट  कर  चुका  है  कि  डीलरशिप  डिपाजिटसਂ

 फाइनेंसियल  कम्पनीज  डिरेक्शनज  1966” के  अनुच्छेद  2  के  seme  (1)  के  खण्ड  के
 उपखण्ड  (9)  के  अधीन  की  श्रेणी  में  नहीं  ora  अतएव  उक्त  निदेशों  के  अनुच्छेद  (2)

 विहित  सीमा  उक्त  जमाग्रों  पर  लागू  नहीं  होती  है  ।  इस  कम्पनी के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  करन

 का  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 श्राथिक  श्रपराधों  के  लिए  विदेशियों  की

 4386.  श्री  भोगेन्द्र झा  am  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर  तस्करी  तथा  अरन्य  श्राथिक  अपराधों के  सं बंध में  गिरफ्तार  किये

 गये  TaAaT  जिन  पर  ऐसे  कार्यों  में  ग्रन्तग्रस्त  होने  का  सन्देह  ऐसे  विदेशी  राष्ट्रिकों  की  बुल  dom  तथा  उनके  देशों  के  नाम

 कया  शझ्रौर

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  तथा  सुचना  एकब्रित  की  जा  रही  है  झौर

 सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  नई  पालिसियों  का  जारी  feat  जाना

 कया  वित्त  यह
 ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 4387.  at  नवल  किशोर  fag

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  को  f किसी  प्र प्रोपोजल  की  पालिसी
 जारी

 करने  में  सामान्यतया  कितना  समय

 लगता है

 5/Lok  Sabha/75—8
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 जीवन  बीमा  निगम  के  विभिन्‍न  जोनों  में  कितने  नये  प्रोपोजल  स्वीकार  किये  गए  हैं  जिन  पर  wet

 तक  पालिसियां जारी  नहीं  की  गई  हैं  ।

 इतने  अधिक  समय  तक  पालिसियां  जारी  न  करने  के  क्या  कारण  श्रौर

 पालिसियां  शीघ्रता  से  जारी  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ate  जमा  हो  गई  पालिसियों  का  निपटान

 कब  तक  किया  जायेगा ?

 वित्त  मन्त्रालय में  7q-Feat  सुशीला  पालिसी  दस्तावेजों  को  तैयार  करने  का  काम  जो
 बीमा  प्रस्ताव  स्वीकार  किये  जाने  के  बाद  श्रारम्भ  किया  जाता  श्रामतौर  ऐसी  स्थिति  को  छोड़कर  थोड़े  ही  समय

 में  पूरा  कर  दिया  जाता  है  जब  बीमा-कारोबार  के  मौसम  में  कार्याधिक्य  के  कारण  कुछ  विलम्ब  हो  जाता

 (=)  30-9-1974  तक  जारी  नहीं

 की  गई  पालिसियों  की  संख्या

 32,  049

 59,402

 1,00,  490 पूर्वी

 दक्षिणी  65,339

 पश्चिमी  62,92

 (7)  जिंक  प्लेटों  के  उपलब्ध  न  बिजली  में  कटौती  किये  जाने  श्रादि  के कारण  के  समय  पर  जारी

 किये-जाने  में  बाघा  पड़ती  है  ।

 जीवन  बीमा  छपाई के  काम  की  श्रपेक्षाकृत  ग्राघनिक  मशीनों  पर  करने  श्रौर  साथ  ही  पालिसी

 फार्मों  के  सरलीकरण के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  है  ताकि  पालिसियां  जारी  करने  में  लगने  वाले  समय  को  कम  से  कम

 किया  जा  सके

 हथकरघा  उद्योग  के  लिये  पृथक  श्रायक्त  की  नियुक्ति

 4388,  श्री  एच०एन०  मुकर्जी  :  क्या  asa  Al  पृथक  के  बारे में  16  1974  के

 ग्रतारांकित प्रश्न  संख्या  259  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  कि
 अ

 क्या  सरकार  ने  हथकरघा  उद्योग  के  लियें  gas  I Ry  नियुक्त  करने  के  बारे  में  fia ले

 लिया है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य म्वालय  में  उप  मन्त्री  विश्वनाथ प्रताप  से  हथकरघा उद्योग  के  सम्बन्ध  में

 उच्च  अधिकार  प्राप्त  श्रध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  सभी  जिनमें  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  पृथक  arya  की

 सिफारिश भी  शामिल  विचाराधीन हैं  अन्तिम  विनिश्चय  श्रभी  किये  जाने  हैं  ।

 EE bt  बंगाल  सरकर  द्वार  ग्रामीय  निर्पाग  कय क्रम  के  लिए  मांगी  गई  अतिरिक्त  सहायता

 43  :9.  श्रो  रानेन  सेन  :  क्या  fea  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पश्विम  बंगाल  सरकार  ने  ग्रामीय  निर्माण  कार्यक्रम  के  लिये  केन्द्र  सरकार  से  वर्ष  1975-76  के  लिये

 15
 करोड़  रुपये  की  श्रतिरिक्त  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  य्यौरा  क्‍या  श्रौर

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?
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 22

 1896  )

 वित्त  Arataa F Tet में  राज्य  eat  प्रणव  कुमार  :  से  पश्चिम  बंगाल
 सरकार

 ने  15 करोड़

 रुपये  की  लागत  की  एक  श्रापाती  योजना  तैयार  की  है  जो  राज्य  में  मौसमी  बे  रोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने के  लिये

 1975-76  की  वार्षिक  योजना  में  शामिल  की  जायेगी  ।  इस  विषय  राज्य  सरकार  योजना  श्रायोग  के  साथ  वार्षिक

 के  बारे  में  विचार  विमर्श  करते  समय  विचार  करेगी  ।

 निर्वात  स्यापर  में  श्रथिक  areal  की  घटनाएं

 4390.  श्री  श्रार०एन० बमन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |. वर्ष  1973-74  में  प्रायात  तथा  निर्यात  व्यापार  में  अपराधोंਂ  के  कितने  मामले  पाये  गये  ;

 प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाह्दी  की  गई  ;  शौर

 भविष्य  में  mee  अपराधों  की  रोकथाम  के  लिये  सरकार  ने
 क्या

 उपचारात्मक  कार्यवाही  की  है
 ?

 घाणिज्य  ~ Walaty A में  Sq-AaY  विश्वनाथ  प्रताप  :  408.

 इस  अवधि के  दौरान  361  मामलों  में  फ़मों  को  वारित  कर  दिया  गया है  ।  फ़र्मों के  नाम  प्रौर  वारित

 किये  जाने  की  श्रवधि  श्रादि  वीकली  बुलेटिन  इंडस्ट्रियल  लाइसेंसिज  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसेंसिज  में

 किया  जाता  है  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  बाकी  47  मामलों  में  जो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा

 जांच के  लिये  रजिस्टर किये  गये  8  मामलों पर  मुकदमा चल  रहा  14  मामलों  में  जांच  पूरी  कर  ली  गई  है
 शौर  मामला  विचाराधीन है  शेष  25  मामलों में  जांच  रही है

 जैसे  और  जब  प्रपराधों की  सूचना  मिलती  उपचारात्मक उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 मूल्य  निर्धारण  नीति  का  पुर्नावलोकन

 4391.  श्री  एम०बी०  कृष्णप्पा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  देश  में  मूल्य  निर्धारण  नोति  ate  सावंजनिक  वितरण  प्रगाली  का  पुनर्विलोकन

 करने का  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  ato  :  शर  अत्यावश्यक aegal  at  कोमतें  गयश्यौर  वितरण  भी

 सरकर  की  प्राथिक  नीतियों  में  शामिल है  और  इसकी  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  ।  खास-खास  वस्तुझ्रों  की  कीमतें

 तय
 करने  में  कृषि  मूल्य  wrarafaata  शुल्क  आयोग  और  श्रौद्योगिक  लागत  शौर  मूत्य  कार्यालय  जैसी  विशेषज्ञ

 संस्थाएं  सरकार  को  सलाह  देती  समय  समय  पर  तदर्थ  भी  नियुक्त की  जाती  हैं  जैसी  कि  पैट्रोलियम

 उत्पादों  के  लिये  नियुक्त  की  गई  थीं  ।

 जहां  तक  सरकारी  वितरण  प्रणाली के  प्रबन्ध का  सम्बन्ध  योजना  आयोग  द्वारा  नियुक्त की  गई  अ्रत्यावश्यफ

 वस्तु  श्नौर  झाम  खपत  में  ग्राने  वाली  वस्तुभ्रों  के  लिये  बनी  समिति की  रिपोर्ट पर  सरकार  विचार  कर रही  हाल

 ही  में  राज्य  के  नागरपूरति  संगठन  को  उनके  क्रियाकलाप  का  समन्वय  करने  ai  उन्हें  अधिक  कारगर  ढंग  से  श्र।वश्यक

 माल  उपलब्ध  कराने  और  उसकी  दुलाई  श्रौर  उनकी  सहायता करने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  नागर  पूति  विभाग  स्थापित

 किया  गया  है  ।

 Rigat  के  श्रस्तगंत  तस्करों  की  नजरबन्दी

 4392.  at  राजदेव सिंह  :  क्या  fee  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  के  श्रभियानों  में  तस्करों  के  विरुद्ध  कुल  कितने  छापे  मारे

 उन  छापों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  बरामद  sitz

 (")  इस  सम्बन्ध  में  ज  कया  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 दित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  मुखर्जी ):  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैप्  सदन

 पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 ford  बक  श्राफ  इंडिया  के  कर्मचारियों  की  मुझत्तिली

 4393.  श्री  एस०ए०  मुरुगनन्तस

 श्री  श्रार०  वी ०  earatataa :

 थ्रो  प्रसन्ना भाई  मेहता  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिजर्व  बैंक  aw  इन्डिया  के  दिल्‍ली  कार्यालय  में
 दो

 कर्मचारी  पुराने
 नोटों

 के
 विनिमय

 में
 कथित  कदाचार

 करने  के  कारण  मुभ्नत्तिल  कर  दिये  गये  हैं  ;  शर

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  हैं  श्रौर  यदि  तो  उसका  स्वरूप क्या  है

 इस  सम्बन्ध  में  art  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?.

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  श्रौर  8  जुलाई  1974 की  भारतीय

 ford  बैंक  के  नई  कार्यालय  के  एक  नोट  परीक्षा  अनुभाग  में  ऐसा  देखा  गया  है  कि  वहां के  कार्यभारी  सहायक

 भ्रपने  अधिकारों  से  अधिक  कटेफ़टे  खराब  नोट  पास  किये  हैं  ।  बाद  में  की  गई  जांच  पड़ताल  से  पता

 चला  कि  कुछ  भर  दिनों  में  बड़ी  संख्या  में  कटे  त्र  खराब नोट  भ्रच्छा  कह  कर  पास  किये गये  हैं  ।  यह  कायें

 निर्धारित  हिदायतों  के  खिलाफ़  था  ।  सम्बन्धित  सहायक  ट्रेजरार  को  19  1974 से  और  उसी  भ्रनुभाग में  काम

 करने  वाले  एक  सिकका/नोट परीक्षक  श्रेणी  का  कर्मचारी  )  को  2  नवम्बर  1974 से  मुग्रत्तिल  कर  दिया  गया
 |  काम

 निर्धारित  तरीके पर  श्रमल  करने  के  कारण  उसी  के  कुछ  भ्रन्य  कर्मचारियों  तृतीय  श्रेणी
 से

 भी  जवाब  तलबी  की  गई

 Construction  Work  of  Revolving-Tower  Restaurant  in  Ashoka  Hotel

 4394.  Shri  M.C.  Daga

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  when  was  the  construction  work  of  revolving-tower  restaurant  in  Ashoka  Hotel

 started  and  when  would  it  be  completed;

 (b)  the  total  amount  of  the  original  estimates  of  expenditure,  the  amount  of  expenditure
 incurred  so  far  and  the  total  amount  to  be  spent  thereon  in  future;  and

 fc)  the  reasons  for  taking  such  a  long  time  in  its  construction  and  for  incurring  such

 a  large  amount  of  expenditure  thereon?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Surendra
 Pal  Singh)  :  (a)  to  (c)  As  a  part  of  its  annexe  project,  the  erstwhile  Ashoka  Hotel  Limited

 undertook  the  construction  of  a  Revolving  Tower  Restaurant  at  an  estimated  cost  of  Rs.  25

 lakhs  in  April  1967.  The  work  on  the  tower  block  was  completed  upto  third-floor  level  and

 thereafter  it  was  suspended  as  the  delegates  to  the  February  1968  UNCTAD  Conference  had
 to  be  accommodated  in  the  annexe.  The  value  of  the  work  completed  by  then  was  approxi-
 mately  Rs.  10.28  lakhs.  In  June  1969,  the  Board  of  Directors  of  Ashoka  Hotel  decided  that
 in  view  of  the  pressing  need  for  renovation  of  Ashoka  Hotel,  available  funds  should  be  uti-
 lised  for  that  purpose,  and  the  construction  of  the.  tower  could  be  kept  in  abeyance.

 After  the  transfer  of  the  Hotel  to  ITDC  in  1970,  the  question  of  resuming  the  work
 on  this  project  was  taken  up  for  examination.  A  feasibility  report  including  the  preliminary
 economics  of  the  project  was  prepared  for  the  consideration  of  the  Board  of  Directors.  The
 Board  considered  jt  1m  November  1972  and  decided  that  the  cost-estimates  and  the  design
 of  the  tower  should  be  re-examined.  This  study  has  since  been  completed  and  the  matter  is
 being  submitted  to  the  Board  for  a  decision.
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 निर्वात  गृहों  की  सहायता

 4395.  श्री  के०  सालनना  :  क्या  घाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  ध कपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्माता  निर्यातकों  प्रतिबन्धित  वस्तुझ्ों  के  प्रयोग  पर  लगाई  गई  रोक  के  बारे  में

 माल  भेजने  के  बाद  धन  wats शर्तों  पर  ऋण  मूलभूत  निर्यात  संम्बन्धी  दायित्व  गौर  मान्यता
 प्राप्त

 निर्यात  गृहों को  मसकद  सहायता  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  wares में  1q-Aray  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  तथा  श्रायात  नीति  में  पहले  ही  ऐसी
 व्यवस्था  है  जिससे  कि  विनिर्माता  उनके  द्वारा  भ्रपेक्षित  गैर-प्रतुमत  कच्चे  माल/संघटकों  के  श्रायात  हेतु  भ्रपनी

 झायात  प्रतिपूर्ति  हकदारी  के  विनिर्दिष्ट भाग  का  उपयोग  कर  सकें  ।  जहां  तक  लदानोत्तरਂ  सुलभ

 निर्यात  दायित्वों  ake  नकद  सहायता  का  सम्बन्ध  ऐसे  कोई  विनिश्चय नहीं  किये  गए  हैं  जिनका  सन्बन्ध

 केवल  मान्यता  प्राप्त  निर्यात  सदनों  से  हो

 बड़े  seul  की  सीमाश्ों  पर  ate  श्रागे  रोक  लगाने  के  लिये  रिजर्व  बेक  आफ  इंण्डिया

 द्वारा  जारी  किये  गये  निर्देश

 4396.  शार  ०घी
 ०  स्वामीनाथन  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिजर्व  बैंक  arm  इण्डिया  के  बड़े  ऋणों  की  सीमाओं  पर  शौर  आगे  रोक  लगाने के  उद्देश्य  से  23

 1974  को  कुछ  निर्देश  जारी  किये

 ate यदि  तो  उन  निर्देशों  का  सारांश  क्या  है

 (7)  अन्य  कया  निर्देश  जारी  किये  गये  थे  तथा  बेंकों  ने  उन्हें  किस  सीमा  तक  स्वीकार किया  है  ?

 fara  मन्त्रालय में  14-Arat  सुशीला
 :  से  जून  1970  से  लागू  की  गई  व्तेमान

 व्यवस्था के  अ्रतुसार यह श्रावश्यक है कि यह  श्रावश्यक  है  कि  बैंकिंग  प्रणाली से  किसी  एक  ऋणकर्ता को  एक  करोड़  waar उससे  भ्रधिक

 की  सीमा  मंजूर  करने  के  सभी  प्रस्तावों  वाणिज्यिक  बेंक  ऋण-प्राधिकरक के  व्यौरेवार  प्रपत्र के  रूप

 में  ford  बैंक  को  प्रस्तुत  ताकि  ऐसे  प्रस्तावों  जांच  करना  रिज  बैंक  के  लिये  सुविधाजनक  हो  जाये  ।  fora

 बैंक ने  बैंकों  को  यह  सलाह  भी  दी  गई  है  कि  वे  25
 लाख  ae  उससे  अधिक  के  प्रस्तावों  के  संबंध  में  fers  बैंक  को

 प्रस्तुत  नहीं  किये  जाते  वैसी  ही  जांच  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उसी  प्रपत्र  को  श्रपनाये ं।  4  1974  को

 23  1974  जैसाकि  प्रश्न  में  कहा  गया  ford  बैंक  ने  25  करोड़ से  अधिक की  जमा  रखने

 वाले  बैंकों  को  सलाह  दी  है  कि  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करने  की  पुरी-पूरी  सावधानी  बरतनी  चाहिए  कि  ऋणकर्ताओ्रों  द्वारा

 ली  गई  राशियां  वही  हों  जो  उनकी  तात्कालिक  न्यायसंगत  श्रावश्यकताओं  की  पति  के  लिये  नितांत  प्रावश्यक  हो  ।

 साथ  ही  यह  सुझाव  भी  दिया है  कि  सब  से  बैंकों को  चाहिए  प्रत्येक  बैंक  के  50  बड़े  ऋण  खातों  के  संबंध  में

 वर्तमान  प्रक्रिया  का  पालन  करने  के  साथ  साथ  ऐसे  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलूझों  का  विशेष  रूप  से  ध्यान  जैसे  खाते

 में  ता  डाली  गई  बड़ी  बड़ी  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  खाते  में  अधिकतम  और  न्यूनतम  बकाया
 पिछले दो  वर्षों  में  प्रतितिमाही  किया  गया  माल  की  सूचियों  के  स्तर  का  उत्पादन  और  विक्री से  लेनदारों

 mie  देनदारों  की  मुख्य  ae  निगमित  ऋण  ate  wer  सतों  के  सम्बन्ध  में  वैकधन  पर  arf की

 लक्षित  उद्देश्य  के  लिये  बैंक  द्वारा  झावश्यक  समझी  जाने  वाली  wea  रिजवें  बेंक  इन  अनुदेशों  के  पालन  में

 बैंकों  द्वारा  की  गई  कार्रवाई  पर  निगरानी  रखता  है  ।

 नईं  दिल्ली  से  मेविसको  के  लिए  हवाई  जहाज  बुक  किया  गया  सामान

 4397.  शी  प्रसन्न  भाई  मेहता
 :

 श्री  ato  सायावन :

 क्या  पर्यटन  श्रौर  नगर  विमानन  मन्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  से  मैविंसको  के  लिये  24  1974  को  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  एयरलाइंस  के  हवाई  जहाज

 द्वारा बुक  करके  भेजा  गया  सामान  16  दिन  में  पहुंचा था  ;
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 यदि  तो  इस  सामान  की  विलम्भ  से  डिलीवरी
 के  कारण  भारत  सरकार  को  80  लाख  रुपये  के  मूल्य  की

 विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई

 यदि  तो  कया  इस  मामले की  कोई
 जांच

 की  गई
 और

 यदि  तो  उक्त  जांच  से  क्या  निष्कष  निकले ah  इस  हानि  के  लिए  उत्तरदायी  लोगों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  ?

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  Aeat  राज  प्रेशित  माल  एक  gree  कांट्रेकटਂ  तथा

 पैन  प्रमेरिकन  एयरवेज  के  माध्यम से  24  1974 को  बुक  किया  गया  था  श्रौर  मेक्सिको में  2  1974

 को  प्राप्त  किया  बताया  जाता  है  ।  विदित  gar  है  कि  मेक्सिकन  एयरलाइंज  जो  इसे  लास  एंजतस  से  मेक्सिको ले

 10  1974  तक प्रेषिती  को  इसकी  सूचना  नहीं
 दी  ।

 क्योंकि  मामला  बातचीत  का  स्थिति  में  था  हानि  का  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 site  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  सहकारिता  के  क्षेत्र  में  भाग  लेने  पर  ऋण  संबंधी  सीमाश्रों  को  बढ़ाने के  लिए

 रिज  बेक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  जारी  किये  गए  मसागंदर्शी  सिद्धान्त

 4398.  श्री  रामेशखर  प्रसाद  fag:  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रिजर्व  बैंक  are  इन्डिया  ने  1974  में  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  सहका  रिता  के  क्षेत्र  में  भाग  लेने  पर

 सीमाओं को  बढ़ाने  के  बारे  में  एक  अध्ययनदल  की  सिफारिशों  के  आधार पर  कतिपय  मार्गदर्शी सिद्धान्त  जारी  किये

 यदि  तो  उन  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  संबंधी  मुख्य  बातें  कया  atc

 ( 7 \ ‘  उन  सिद्धान्तों को  कितने  बेंकों  ने  स्वीकार  तथा  क्रियान्वित  किया है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  77-Aray  सुशीला  ate  भारतीय  बैंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  उसके  द्वारा  सहयोग/साझेदारी  के  सिद्धांत  पर  ऋण  सीमायें  लागू  करने  के  वि  षय  में  नियुक्त  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों
 के  झाधार  पर  उसने  8  1974 को  बैंकों  को  एक  परिपत्न जारी  करके  कहा  था  fe  बड़े-ऋणकर्ताओ्ों को  afar

 मंजूर  करते  समय  निम्नलिखित बातें  ध्यान  में  रखें

 (1)  गैर  सरकारी  waar  बिजली  बोर्ड  सहित  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  एक  ऋणकर्ता  उसकी  जमा के  1.5%

 से  श्रधिक  की  बड़ी  बैंकों  श्रामतौर  पर  साझेदारी  के  aa  पर  ही  स्वीकार  की
 जायें  ।  यह  मापदण्ड  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  के  रूप  में  ही  है  जिसपर  लचीले  ढंग  से  कार्रवाई  करने  की  भपेक्षा

 की  जाती है  ।  तर्कसंगत  परिस्थितियों में  इसके  soars  किये  जा  सकते  हैं  ।  बैंकों  को  चाहिए कि  वे

 यथासमय  श्रपने  वर्तमान  प्र[ग्रमो  की  समीक्षा  इस  सिद्धान्त  के  झतुसार  करें  श्रौर  जहां  म्रावश्यक  समझा

 जाये  वहां  साझेदारी  व्यवस्था  में  भाग  लें  ।

 (  2)  जब  ऋणकर्त्ता  की  कार्य  चालन  सम्बन्धी  पूंजी-प्रावश्यकताओं के  परस्पर  सहयोग  व्यवस्था

 भ्ररेंजमेंट  के  बगैर  ही  कई  बैंकों द्वारा  ऋण  दिया  जायें  तो  उस  मामले  में  धन  देने  वाले  बैंकों में
 में

 समन्वय  के  लिये  निम्नलिखित  नीति  के  भ्रनुसार  उचित  प्रक्रिया  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  :--

 धन  देने  वाले  बैंकों  द्वारा  आपस  में  झावश्यक  सूचना  का  श्राबघिक  श्रादान  प्रदान

 झावधिक  संस्थागत  बैठकों  ऋणकर्ता  के  व्यापार  की  समीक्षा  ake

 जब  सीमाझं  का  नवीकरण  किया  जाना  हो  waar  जब  सीमा  में  काफी  बृद्धि  के  लिये  भ्रनुरोध

 किया  गया  हो  श्रथवा  ऋण  लेने  वाले  के  व्यापार  में  गिरावट  के  चिन्ह  दिखाई  दें  तो  ऋण  लेने  वाले

 की  ऋण  श्रावश्यकताओओं  की  संयुक्त  रूप  से  समीक्षा  करना  ।

 (3)  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाएं  विशिष्ट  प्रकार  की  होती  हैं  ।
 उनके  लिये  जब  भ्रावश्यकता  श्रघिक  बढ़ी  हो

 तो  उनके  वित्त  पोषण  के  लिये  साझेदारी  के  sree  पर  ऋण  दिया  जाये  ।  अच्छा हो  यदि  यह  ऋण  उन

 बैंकों  द्वारा  दिया  जाये  जिनकी  शाखाश्रों  का  जाल  परियोजना  के  क्षेत्र  में  काफी  फैला  हो  ।  साथ  यह

 ऋण  प्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ग्रौर/श्रथवा  कृषि  वित्त  निगम  के  सहयोग  से  दिया  जाना
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 (4)  बैंकों को  चाहिए  कि  वे  अ्रध्ययन  दल  की  सिफारिशों को  ध्यान  में  प्रलेखन  श्रौर  श्रनुवर्ती

 कार्रवाई  सम्बन्धी  भ्रपनी  प्रक्रियाझ्ों  को  युक्तिसंगत  ताकि  ऋणकर्ता  को  कई  बेंकों  से  कारोबार

 करने  में  किसी  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 (5)  जब  ऋणकर्ता  को  सहयोग  के  श्राधार  पर  धन  देने  का  निणंय  किया  जाये  तो  सामान्यतः

 ऋणकर्ता  की  सारी  वित्तीय  ग्राव  श्यकताझों  श्रौर  उसके  न्य  श्रानुषांगिक  कारोबार का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए

 किन्तु  सम्बन्धित  कारोबार  की  कार्याचालन  सम्बन्धी  भ्रावश्यकताओओं  की  उपेक्षा  नहीं  होनी  चाहिए
 |

 (6)  जहां  विभिन्‍न  बैंकों  ने  एक  ही  कम्पनी  के  विभिन्‍न  एककों  को  धन  दिया  हो  ae  उनमें  से  एक  एकक  की

 हालत  खस्ता  हो  जाये  तो  भ्रच्छी  हालत  वाले  एककों  को  धन  देने  वाले  बैंकों  की  उस  कम्पनी  को  धन  देने

 वाले  श्रन्य  बैंकों  के  हितों  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  |

 रिजर्व  बेक  ने  यह  भी  सुचित  किया  है  कि  बैंकों  द्वारा  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्रवाई  का  विवरण

 मालूम  करने  के  विचार  से  उसने  25  1974  को  उन्हें  एक  दूसरा  परिपत्न  भेजा  है  :--

 धन  देने  वाले  बैंकों  हारा  area  में  ग्रावश्यक  सुचना  का  ava  fers  झादान  प्रदान

 श्रावधिक  संस्थागत  बेठकों  में  ऋण  लेने  वाले  के  व्यापार की  समीक्षा

 जब  सीमाओं का  नवीकरण  किया  जाना  हो  श्रथवा  जब  सीमा  में  काफी  बड़ी  वृद्धि  के  लिये  भ्रनुरोध  किया

 गया  हो  अथवा  ऋण  लेने  वाले  के  व्यापार  में  गिरावट  के  चिन्ह  दिखाई दें  तो  ऋण  लेने  वाले की  ऋण

 झावश्यकताशओं की  संयुक्त  रूप  से  समीक्षा  करना  |

 रिजर्व  बैंकों  से  oar  उपर्युक्त  परिपत्र  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  |

 काली-सुची  में  उल्लिखित  fantanat

 4399.  डा०  हरि  प्रसाद  क्या  वाणिज्य  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  देश  के  उन  faatanatat

 के  क्या  नाम  हैं  जिनको  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उनके  कदाचारों  के  कारण  काली  सूची  में  रखा  गया
 > है  ?

 वाणिज्य  भन्त्रालय  में  BU-Arat  (sit  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  देशके  उन  faatanatat  के  नाम  एकत्न  किये

 जा  रहे  हैं  जिनको  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  उनके  कदाचा  रों  के  कारण  काली  में  रखा  ग  या  है  we  इस  सम्बन्ध  में  जान  कारी

 देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 श्रंतर्राष्ट्रीय  हवाई  ASS  पर  सुरक्षा  प्रबंधों  को  सुदृढ़  करना

 4400.  श्री वी  ०  वी  ०  नायक :  क्या  Gaza  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे कि  :

 क्या  उन  छिप्पुग्नों को  देश  में  वापस  लाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  जो  3  1974 को  एयर

 इन्डिया  की  बम्बई  से  लन्दन  की  उड़ान  द्वारा  छिपकर  चले  गये

 क्या  इस  मामले  में  पुर्तगाल  की  नई  सरकार  को  बता  दिया  गया  है  ;

 सरकार ने  श्राम  तौर  पर  देश  के  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  weet  पर  तथा  विशेष  रूप  से  बम्बई  हवाई  अड्डे
 पर  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  कि  करने  के  लिये  क्या  कदम  crap  हैं

 क्या 4  1974  से  श्रव  तक  faces चले  जाने  के  कोई  नये  मामलों का  पता  चला
 श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  विव  रण  क्या  है  ate  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मन्त्री  राज
 :  श्रौर  हां  सरकार ने  लिसबन  में

 मैविसिको
 के  दूतावास  जोकि  वहां  हमारे  हितों  की  देखभाल  कर  रहा  तीन  बिना  टिकट  सफर  करने  वाले  भगोड़ों

 के  बारे  में  नयी  पुर्तगाल  सरकार  से  पुछताछ  करने  को  कहा  है  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  weet  पर  सुरक्षा  उपाय  कड़े  कर  दिये  गये  हैं  सभी  यात्लियों की  शारीरिक  तलाशी
 ली

 जाती है
 ate  उनके  हाथ  के  सामान  की  जांच  पड़त/ल  की  जाती  अन्य  सभी  सुरक्षा  अनुदेशों  को  भी  क्रियान्वित

 किया  जा  रहा  है  ।
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 ल  ee

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 एल्यूमिनियम  के  ana  में  विलम्ब  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  को  हानि

 4401.  श्री  धामनकर :  क्या  वाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  18  1974 के  इस  आशय  के  समाचार  की  झर  दिलाया  गया  है  कि

 मिनियम  श्रायात  में  विलम्ब  से  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होती  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ्रौर

 मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मस्त्रालय  में  3q-Arat  श्री  विश्वनाथ प्रताप  :  जी

 विश्व  बाजार  में  ई०  सी०  ग्रेड  एल्यूमिनियम की  कीमतों  में  हाल  के  महीनों  में  गिरावट का  रुख  दिखाई

 दिया  है  ak  हाल  की  कीमतें  1974  में  प्रचलित  कीमतों  से  काफी  कम  हैं  ।  समाचार में  बताई  गई

 स्थिति सही  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  श्रायकर  की  बकापा  राशि

 4402.  st  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 पंजाब  में  art  श्रायकर की  कितनी  राशि  बकाया  शौर

 गत  तीन  वर्षों  में  वहां  से  प्रायकर  की  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ?

 वित्त  मन्तालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जों ):
 (x)
 ्  पंजाब  में  30  1974  को  वसूली के

 लिये  निगम-कर को  शामिल  श्रायकर  की  सकल  श्रौर  शुद्ध  बकाया  रकमें  निम्नलिखित  हैं

 रकम
 रु०  में

 सकल  बकाया  शुद्ध  बकाया
 18.  02

 15.
 66

 गत
 तीन  वर्षों  में  पंजाब  राज्य  में  वसूल  की  निगम-कर  arene  की  कुल  रकम  निम्नानुसार

 वित्तीय  वर्ष  रकम  रु०

 1971-72  22.97

 1  24.62

 1973-74  30.61

 राशन  कार्डों  के  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियन्त्रित  कपड़े  का  वितरण

 4403.  श्री  सो०  के  ०  जाफर  शरीफ  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  me  करेंगे  कि  सरकार ने  ग्रामीण  लोगों
 की  प्रो  छोटे  नगरो  में  निम्न  श्राय  समूहों को  राशन  कार्डों पर  कपड़े  का  वितरण  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रबन्ध  किये

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  saat  विश्वनाथ  प्रताप  कन्ट्रोल  के  कपड़े  के  वितरण  के  बारे  में  निम्नलिखित
 मार्गदर्शी नियम  राज्य  सरकारों  को  जारी  किये  गये  हैं  ;

 जाय |
 ्

 (1)  15,000  से  20,000 की  वाले  wea  केन्द्रो ंमें  कन्ट्रोल का  कंपड़ा  चाने  के  उपाय  किये
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 (2)  के  कपड़े  की  बिक्री  के  लिये  राशन  weet  भ  कार्डों  झ्रादि  को  श्राघार  बनाया  जाये
 ।

 (3)  डा  उन  लोगों  को  बेचा  जाये  जिनकी  मासिक  प्राय  400  रुपये  से  कम  हो  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा ऋण  लेना

 4404,  डा०  लक्ष्मों  मारायण  पांडेय

 श्री  Ara  राम

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  चाल  वर्ष  में  अपने  वित्तीय  दायित्वों  की  पूति  के  10  करोड़  रुपये  का  ऋण

 लेने  के  लिये  अनमति  मांगी  ak

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  का  उस  पर  क्या  निर्णय

 यदि  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  हां  ।

 तथा  सरकारी  ऋण  लेने के  कार्यक्रम को  चलाने  के  लिये  उपलब्ध  साधन  इतने  नहीं  हैं  जिनसे  चालू
 वित्तीय बर्ष  में  राज्य  सरकारें  quar  उनके  श्रभिकरण  कोई  Wie  बाजार  ऋण  ले  सकें ।  इस  सम्बन्ध में

 राज्य  सरकार  के  बि  को  माना  नहीं  सकता  |

 जीवन  बीमा  निगम  कें  बम्बई  स्थित  कार्यालय  का  स्थान

 4405  at  ईश्वर  चौधरी

 श्यो  राम  रत्न  शर्मा

 क्या  वित्त  मन्त्री  जीवन  बीमा  निगम  कार्यालय  ate  बम्बई के  बीच  सौदे के  बारे में  30  1974

 के  भ्रता  रांकित  प्रशन  सं  ०  4100 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नौरोजी  बम्बई  स्थित  जीव  न  बीमा  निगम  कार्यालय  का  स्थान  जिस  समय  ब्लिट्स  साप्ताहिक  को

 दिया गया  था  उस  समय  उसके  किराये  की  बाजार  दर  क्या

 इस  सरकारी  स्थान  को  गैर-सरकारी पार्टियों  को  किराये पर  देने  के  बारे  में  किस  किस र समाचार-पत्र  में
 विज्ञापन  दिया  गया  अथवा  fafa  मांगी  गई  ;

 (7)  1  1973 के  पश्चात  के  aa  में  जीवन  बीमा  निगम की  कडी  MATA  की  गई  थी

 श्रौर  यदि  गे  किस  लिथि  के  अंक  आर

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  जो जो  स्थान/मकान  बिना  निविदाएं  मांगे  agar  विज्ञापन  किये  बिना

 बचे  गये  हैं  अथवा  किराये  पर  दिए  गए  उनका  ब्यौरा  कया  है  श्रौर  उक्त  स्थान/मक।न  जिन  जिन  पार्टियों  को  बेचे  व

 किराए
 पर

 दिए
 गए  उनके  नाम  क्या  हैं

 ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  BI-aat  सुशीला  रोहतगी )  उस  समय  ऐसे  स्थान  के  लिये  प्रचलित  बाजार

 कराया  6  म््०  से  20  रु०  प्रति  क  मीटर के  बीच  था  ।

 जीवन  बीमा  निगम  यदा-कदा  खाली  रहने  वाले  परिसरों  को  किराये पर  चढ़ाने के  लिये

 समाचार-पत्रों में  विज्ञापन  नहीं  देता  ।

 1  1973 के  ब्लिटस ने  अपने  13  1974  तथा  11  1974  के  श्रको  में  जीवन

 बीमा  निगम  के  कार्यचालन  की  थ्रालोचना  की  थी  ।

 )  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  बिना  निविदा  किये  झथवा  विज्ञापन दिये  कोई  झ्रावासीय या  कार्यालय
 भवन

 नहीं  बेचा  गया है  ।  कार्यालय  wear
 ग्रावासीय-स्थान

 को  किराये पर  देने  के  लिये  समाचार  पत्नों  में  विज्ञापन
 केवल  नव-निर्मित  भवनों  के  बारे  में  दिया  जाता है  aaa  तब  दिया  जाता  है  जब  कभी  बहुत  बड़ा  स्थान  उपलब्ध  हो

 ।
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 ANT  प्रदेश  में  ACH  लायड  परियोजना

 4406.  श्री  नाथ्राम  mfecare
 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय

 क्या  वित्त  west  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  युगोस्लाविया  के  सहयोग  के  साथ  पोस्त की  भूसी  पर  श्राधारित एक

 अ्ल्कालायड  परियोजन  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  है

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  योजना  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किया  श्र

 यदि  तो  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  प्रतिनिधि  को  भी  इस  जांच  से  सम्बद्ध  किया  जायेगा
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  चीरा  लगाये  हुए  पोस्त
 के

 डोडे
 के

 चूरे
 से

 एल्कालायड  निकालने  के  प्रश्न  पर  भारत  सरकार  कुछ  समय  से  विचार  कर  रही  है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  उस
 प्रस्ताव

 को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेज  दिया  जो  उसे  एल्कालायड  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  यूगोस्लाविया  की  एक

 फ़र्म  से  प्राप्त  हुमा  था  ।

 यूगोस्लाविया  के  प्रस्ताव के  कुछ  oa  देशों  की  फर्मों  से  भी  भारत  सरकार  को  चीरा
 लगाये

 हुए  पोस्त  डोडे  से  एल्कालायड  निकालने  के  लिये  संयंत्र  की  करने  के  संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  इन
 प्रस्तावों  की  सभी  दष्टिकोणों  अर्थात  प्रौद्योगिक  वित्तीय  विदेशी  मद्रा  की  प्राय  के  धार  पर

 जांच  करने  के  लिये  एक  अन्तर-मंत्रालयी  दल  कायम  किया  गया  है  |

 पोस्त की  खेंती  मध्य  राजस्थान  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  में  होती  है  श्रौर  पोस्त  के  डोडे  का  छिलका  इन तीनों

 राज्यों  में  उपलब्ध  होता  है  ।  इस  waear F fray sit में  किसी  भी  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि को  उपर्युक्त  दल  के  ऊपर  बतायें
 गय॑

 तकनीकों  मल्यांकन  ्रादि  के  कार्य  से  सम्बद्ध  तहों  फिया  गया  है  ।  arr  ्रकीम  तया  प्रकीम  से  निकाली  जाने

 वाली  वस्तुग्नों  के  वितरण  श्रौर  निर्वात  की  जिम्मेदारी  केन्द्रोय  सरकार  की  है  श्र  इते  ऐसो  Mea SAvT  सरिधियों

 तथा  इकरारनामों  के  जरिये  विनियमित  किया  जाता  है  जिसमें  भारत  भी  एक  पार्टी  है  ।

 चाय  उद्योग  का  विस्तार

 4407.  st  एस०  एन०  fag  देव :  क्या  वाणिज्य  weet  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  चाय  उद्योग  के  विस्तार  के  लिये  कार्यक्रम  तैयार  नहीं  किया

 है  जबकि  उस समय चाय की  50  प्रतिशत  झाड़ियां  साठ  वर्ष  से  ataaq  पुरानी  हो  चकी  हैं  प्रौर  ह्वास  की  स्थिति  में  पहुंच  गई  शौर

 (a)  यदि  नहीं  तो  अब  तक  बनाये  गये  कार्यक्रम  की  मछ्य  बात  क्या  हैं  और  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 उसके  कया  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  3q-Hat  विश्वनाय  प्रताप  faz)  तथा  31  मार्चे  1971  को  भारत
 >»  ऊ

 में  कुल  चाय  क्षेत्र  के  लगभग  34  प्रतिशत क्षेत्र  में  चाय  की  ऐसी  झाड़ियां  हैं  जो  50  वर्ष  से  भी  afan  ह

 60  से  वनिन  &  eg  इनमें  रा
 ह

 को  खाद  भराई  करना  श्रादि  समुचित  कृष्य  प्रक्रियाएं  अपनाकर  भी  सुधारा
 सकता

 क्वालिटी चाय  के  उत्पादन  श्रौर  निर्यातों  के  योजना  लक्ष्यों  की  पूर्ति  के  उद्देश्य  से  चाय  बागानों को  चाय  बोर्ड  की

 तीन  मुख्य  स्कीमों  के  Aa aed  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  ये  स्कीमें  हैं  चाय  रोपण  वित्त  चाय  मशीनरी

 तथा  सिंचाई  उपस्कर  किराया  खरीद  स्कीम  श्रौर  पुनर्दोपण  उपदान  स्कीम  ।  जिन  चाय  बागानों  को  इन  स्कीमों के
 अन्तर्गत  सहायता  दी  जाती  है  वे  बागान  बदल  रोपण  ग्रौर/प्रथवा  रोपण  का  विस्तार  कर  सकते  हैं  ।  चाय

 मशीनरी तथा  सिचाई  उपस्कर  किराया  खरीद  परिवहन  स्कीम  अन्तर्गत  मशीनरी  उपस्करों  से  चाय  बागानों  को  ATT

 फैक्टरियों  का  श्राघुनिकीकरण  करने  श्रौर  सिंचाई  तथा  परिवहन  सुविधाग्रों का  सृजन  करने  में  मदद  मिलेगी ।
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 (1)

 लिखित

 इन  तीनों  carat के  प्रारम्भ  से  (31-3-74  चाय  बागानों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  इस  प्रकार

 है  —=

 लाख  रुपये

 चाय  रोपण  वित्त  स्कीम  510.  96

 (1961-62

 चाय  मशीनरी  तथा  सिचाई  उपस्कर  किराया  खरीद  स्कीम  963.05

 (1960-61

 पुनररोपण  उपदान  स्कीम  107.21

 (1968-69

 भारत में  चाय  का  उत्पादन  बढ़कर  1973  में  4719.52  लाख  किग्रा  ०  हो  गया  है  जबकि  1971  में  4354.68

 लाख  किगय्रा०  1960  में  3210.77  लाख  किगप्रा०  था

 पोरबन्दर  केंशोड  से  स्थित  गोर  फोरेस्ट  को  विमान  सेवा

 4408.  श्रो  पी०  जी०  मावलंकर :  वया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  गीर  फोरेस्ट  लायन्स  श्रौर  गेम्स  सैंक्चुप्ररी  में  पर्यटन  को  अधिक

 सुविधाएं  देने  की  दुष्टि  से  पोरबन्दर  ale  केशोड  के  बीच  विमान  सेवा  श्रारम्भ  करने  का  है  ;

 यदि  तो  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ce  श्रौर  नागर  विमानन  wat  (st  राज  :  से  इण्डियन  एयरलाइन्स  की

 फ़िलहाल  पोरबन्दर  तथा  केशोड  के  बीच  कोई  सेवा  परिचालित  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  मामले

 का  कारपोरेशन  द्वारा  लगातार  पुनरालोकन  HAT  जा  रहा  है  तथा  ज्यूं  ही  याताय।त  तथा  अन्य  कारणों  से  यहां  विमान

 सेवा  का  श्रौचित्य  सिद्ध  होगा  इण्डियन  एयरलाइन्स  इस  मार्ग  पर  परिचालन  प्रारम्भ  कर  देंगे  ।

 एक  निजी  सवारी  एयरवेज  को  केशोद  तथा  पोरबन्दर  होकर  दैनंदिन

 ग्राधार  पर  विमान  सेवाएं  परिचालित  करने  के  लिये  एक  अनूसूचित  परमिट  जारी  किया  गया

 पटसन  श्रमिकों  द्वारा  हडताल

 4409.  श्री  सौलाना  इसहाक  सम्भलो :  क्या  वाणिज्य मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पटसन  श्रमिकों  का  1975  में  भ्रनिश्चित  कालीन  हड़ताल  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  पौर

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  3q-Aat  विश्वनाथ  प्रताप
 :  तथा  राष्ट्रीय  पटसन  मजदूर

 संघ  ने  6.0  1-75  से  अ्रनिश्चित  कालीन  हड़ताल  करने  का  नोटिस  दिया  है  यदि  उपभोक्ता  कीमत  सुचकांक  की

 सम्बन्धी  भट्टाचार्य समिति  की  रिपोर्ट  का  प्रकाशन  तथा  बिजली  का  राशन  होने  पर  मंजूरी  सुरक्षित

 बदली  मजदूरों के  लिए  राहत  से  सम्बन्धित श्रम  मन्त्री  के  फैसले के  20  प्रतिशत  बोनत के

 आश्वासनों बन्दोबस्ती  का  पूर्ण  उचित  दाम  की  दुकानें  उपजकर्ताद्रों
 से  100

 रु०  प्रति  मन  की  दर  से  कच्चे  पटसन  की  एकाघिकार  पटसन  माल  के  विदेश  व्यापार  तथा  पटसन

 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  से  सम्बन्धित  उनकी  मांगें  पूरी  नहीं  की  जाती  ।

 (7)  सरकार  द्वारा  कच्चे  पटसन  के  व्यापार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  रोल  का  विस्तार करने  के  र  थे  पहले

 से  ही  उपाय  किये  गये  हैं  खरीद  की  कीमतें
 बाजार-शक्तियों

 पर  निभर  करती  हैं  परन्तु  सरकार  ने

 के  लिए  न्यूनतम  कीमत  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उपाय  किए  हैं  ।  तथा  व्यापार  का

 3.0
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 राष्ट्रीयकरण  करने  का  सरकार  का  विचार  नहीं  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  श्रम  मंत्रालय  का  ध्यान

 ट्रेड  यूनियन  विवाद  के  स्वरूप  वाली  इन  मांगों  से  सम्बन्धित  समस्या  की  झ्रोर  है  ।

 उत्पादकों से  कच्चे  पटसन  को  खरीद

 4410.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  ह्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पटसन  उत्पादकों  से  प्रति  मन
 100

 रु०  की
 दर  पर

 कच्चे  पटसन  की  खरीद  के  श्रभी
 तक  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किये  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्य  कारण  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  3q-Wat  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  तथा  यद्यपि  भारतीय  पटसन

 निगम  सीधे  पटसन  उपज-कर्ताश्ों  से  कच्चा  पटसन  खरीदने  के  उपाय  किये  किन्तु जिस  कीमत  पर

 दारियां की  जाती  वह  बाजार  स्थितियों  पर  निर्भर  होती  हैं  ।  पटसन  निगम  के  लये  यह  सुनिश्चित  करना

 जरूरी  है  कि  कीमत  सांबवि  धिक  न्यूनतम  कीमत  जोकि  देहाती  बजारों  में  असम  बाटम  किस्म  के  लिये  125  रुपये  प्रति

 किवंटल  नीचे न  जाये  ।

 हिन्द  साईकिलों  का  विभिन्‍न  देशों  को  निर्यात

 4411  श्रो  नवल  किशोर शर्मा  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हिन्द  साईदिल  कम्पनी  को  विभिर  देशों  को  साईकिलों का  निर्यात  करने  के  ऋ्रयादेश  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  प्राप्त  किए  गए  त्रयादेशों  का  व्यौरा  क्या  है  तौर  कितनी  साईकिलों  का  निर्यात  किया  गया  है  तथा

 इन  साईकिलों का  निर्यात  किन  किन  देशों  को  किया  जाना  है  ;

 इसके  पाँरण।मस्वरूप  भ्रनुमानतः  कितनी  विदेशी  मुद्रा की  ara  और

 45  sex  देशों  से  साईकिलों  के  निर्यात  के  लिये  अधिकाधिक  क्रयादेश  प्राप्त  करने  के  लिये  कया  उपाय  किये  जा  रहे

 हैं  4

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ प्रताप  :
 से

 मैसर्स  हिन्द  साईकिल  बम्बई

 ने  साईकिलों  के  निर्यात  के  लिये  निम्नोक्त  त्रयादेश  प्राप्त  करने  की  सुचना  दी  है
 ————$_——  A  OE  १

 उस  देश  नाम  जिनसे  निर्यात की  जाने  वाली  का  मूल्य

 ऋयादेश  प्राप्त  हुए  हैं  साईकिलों की  संख्या
 ma  1

 f~\
 (1)  (2)  धजा  (4)

 FE  शा

 लागोस  1000  2,76  लाख  Go  750  साईकिलें  निर्वात  की

 गई  जिनका  मूल्य  2.  07  लाख

 ठहरता है  ।
 9000  19  ,  46  लाख  रुपये  5000  साईकिलें  निर्यात

 गई  मूल्य
 10.89  लाख  रु०  ठहरता
 >  1

 280  0.74  लाख  रुपये  is  साईकिलें  निर्यात  को

 गई  जिसका  मुल्य  0.48

 लाख  to  ठहरता है  4
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 so

 (1)  (2)  (3)  (4)

 पोर्ट  हरकोटें  2000  5.51  लाख  रूपये

 सं०रा ०  श्रमरीका  45000  86,  00  लाख  रुपये  3600  निर्यात  की

 इण्डोनेशिया  60000  85  लाख  रुपये  11280  साईकिलें  निर्यात  की

 —

 (7)  पतों  साईकिलें  बेचने  के  लिये  फर्म  ने  मध्यपूर्व  द  ०  Go  एशिया  तथा  नाइजी  रिया  के  लिये  एजेन्ट  नियुक्त

 किये हैं  ।

 Conducting  of  a  competitive  test  by  R.B-J.  for  appointment  of  ‘A’  and  ‘B’

 class  officers

 4412.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Reserve  Bank  of  India  Services  Board,  Bombay  is  conducting  a  competi-
 tive  test  for  the  appointment  of  ‘A’  and  ‘B’  class  officers  at  14  important  centres  in  the  country
 during  February  or  March,  1975;

 (b)  if  so,  the  names  of  these  centres;

 (c)  whether  not  even  a  single  centre  from  Madhya  Predesh  has  been  included  for  these

 competitive  examination;  and

 (d)  if  so,  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohtagi)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Ahmedabad,  Bangalore,  Bhubaneswar,  Bombay,  Calcutta,  Gauhati,  Hydrabad,  Jaipur

 Kanpur,  Madras,  Nagpur,  New  Delhi,  Patna  and  Trivandrum.

 fc)  &  (d)  :  Reserve  Bank  of  India  has  reported  that  the  bank  has  not  selected  a  centre  in
 each  State  for  holding  the  examination.  It  is  being  held  at  only  those  centres  where  the  bank
 has  offices  with  necessary  administrative  personnel  for  conducting  it.  As  the  bank  has  only  small

 Regional  Offices  of  certain  of  its  departments  at  Bhopal  and  Indore  which  do  not  have  the  ne-

 cessary  complement  of  staff  for  conducting  an  examination,  the  bankisnot  holding  it  at  either

 of  these  places.  Candidates  from  Madhya  Pradesh  have  the  choice  to  take  the  examination  either

 from  Nagpur  which  is  the  nearest  centre  or  from  other  centres  notified  by  the  bank.

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  लगाई  गई  का  प्रतिलाम

 4413.  श्री  शंकर  tra  सावस्त  :

 थ्री  ata  कुमार  aie : :

 सरदार ween  fag  गिल  :

 बया  वित्त  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय ने  निदेश  जारी  किये  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाश्रों को  पूंजी-निवेश  पर  कम  से

 कम  10  fasta  प्रतिलाभ  कमाना  चाहिए  ;

 गत  दो  वर्षों  में  सरकारी  क्षेत्र  की  कितनी  परियोजनाओं  ने  इस  दर  से  प्रतिलाभ  कमाया है  are  कितनी

 पारयोजनाओं  ने  इस  स्तर  से  कम  प्रतिलाभ  कमाया  श्रौर

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाझं  दारा कम  प्रतिलाभ  कमायें  जाने  के  सामान्यतया क्या  कारण  हैं  ?

 §5



 Written  Answers
 धन

 December  13,  1974
 ह

 :  जी  नहीं  ।
 उद्यमों

 को
 लाभकारिता

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मन्ती  है..1|  प्रणव  कुमार  मुखर्जो )

 बढ़ाने  के  लिए  कहा  है  ताकि  समुचित  प्रतिलाभ  प्राप्त  हो  सके  ।

 श्रपेक्षित  सुचना  इस  प्रकार  है  ——

 1971-72  1972-73

 लगी  पूंजी  पर  कम  से  कम  10  प्रतिशन प्रतिलास श्रजित  करने  वाले  सरकारी

 उद्यमों की  संख्या  28  31

 लगी  पूंजी पर  10  प्रतिशत  से  कम  प्रतिलाभ  करने  वाले  या  घाटे  में

 73  72 चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  संख्या

 (1973-74  के  सम्पूर्ण  परीक्षित  लेखे  उपलब्ध  नहीं

 इन  में  से  कुछ  परियोजनाओं  के  पनपने  की  झवधि  लम्बी  क्षमता  का  कम  उपयोग  सामान

 wiz  हिस्से  पुर्जों  की  लागत  बढ़  प्रौ  तैयार  उत्पादों  की  कीमतें  अलाभकर होना ही होना  ही  सामान्यतः  इसके  कारण
 हैं

 श्रायकर  श्रधिकारियों  द्वारा  मेरठ  एवं  कानपुर  में  छापे

 44  14.  श्रीमतो  सावित्री श्याम  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  झ्रायकर  अधिकारियों  ने  1974 में  मेरठ  झ्र  कानपुर से  लाखों  रुपयों  के
 जेवरात

 श्रौर  प्रोनोट

 तथा  संदेहास्पद  दस्तावेज  पकड़े  थे  ;

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (st  प्रणव  कुमार
 :

 से  मांगी  गई  सूचना  एकत्न  की  जा  रही
 है  अर  उपलब्ध होत  ही  सदन-पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  की  पटसन  मिलों  से  बकाया  राशि

 4415.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पटसन  मिलों  के  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रबन्धकों  ने  भारतीय पटसन  निगम  को  अभी तक  परप  पूरी  बकाया

 राशि  का  भूगतान  नहीं  किया  है  ;

 कलकत्ता की  मेकलायड  कम्पनी  तथा  नेशनल  मिल  पर  wat  तक  कितनी  धनराशि  बकाया  ग्रौर

 पटसन  मिलों  के  प्रबन्धको ंने  भारतीय  पटसन  निगम  को  ot  तक  कितनी  बकाया  धनराशि  भूगतान

 करना है  ?

 वाणिक्य  भस्त्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  जी  हां

 30-11-1974  तक  मेकलायड  ग्रुप  प्राफ  जूट  मिल्स  तथा  नेशनल  कम्पनी  ft ०  से  28.  64  लाख

 रु०  तथा  33.51 लाख  रु०  की  धनराशियां  बकाया  थीं

 30-11-1974  मिलों  से  बकाया  कुल  धनराशि  658. 74  लाख  रु०  थी

 सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रतिरिक्त  उपलब्धियों  का  भुगतान

 4416.  श्री  बोरेन  एंगती  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  Sa  करेंगे  कि ।

 an  श्रतिरिकत  उपलब्धियां war)  तथा  afafrar at की  घोषणा के  बाद  केन्द्रीय
 सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रतिरिक्त  वेतन  भत्ते  दि  दिये  गये  थे  ;

 (=)  इस  श्रष्यादेश  तथा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अतिरिक्त  उपलब्धियों  की  कितनी  राशि  रोक  ली  गई
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 क्या  इसके  बाद  भी  जीवन  निर्वाह  सूचकांक  में  ग्रौर  वृद्धि  हुई  है  2  जिल  तो  ये  बृद्धि  कितने  झंकों

 की  है  ;  श्रोर

 सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  6  जुलाई  1974  को  प्रख्यापित
 किये

 जाने के  पश्चात  6  1974  को  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  1  1974  से  अतिरिकत  मंहगाई  भत्ते  की  एक

 किश्त  स्वीकृत की  गई  थी  ।

 श्रष्यादेश  तथा  श्रधिनियम  के  उपबन्धों  के  aaa 6  जुलाई  1974 के  बाद  मंजूर  किये गर  अतिरिषत

 मंहगाई  भत्ते  की  are  ग्रतिरिक्त  मंहगाई  भत्ता  जमा  खाते  में  जमा  करानी  होती

 मूल्य  सुचकांक  कमंचारियों  के  लिए  भारतीय  झौसत  उपभोक्ता  मूल्य  सू
 त

 वर्ष  1960-100)  जो  1  1...  1974  को  275  था  वह  1  नवम्बर  1974  को  बढ़कर

 335  हो  जोकि  नवीनतम  उपलब्ध  झांकड़े  हैं  ।  12  महीनों  के  तदनुरूपी  सूचकांक  249. 91  तथा

 292.00  हैं

 सरकर  ने  मुद्रास्फीति  की  स्थिति  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  श्रनेक  उपाय  किये  मूत्य  वृद्धि  के

 स्वरूप  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचरायिं  को  श्रतिरिकत  महंगाई  भत्ता  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  सरकारों  कर्मचारियों  को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  दिया  जाना

 4417.  श्री  नरेन्द्र  कुमर  सांधी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  को  मकान  बनाने के  लिये  ऋण
 के  रूप  में  दिये  जाने  वाने  सरकारी धन  की  कभी

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  यह  वांछनीय  समझा  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  जीवन बीमा  निगम  से  कुछ  धन  दिया

 जाय
 ~

 जीवन  बीमा  निगम  ने  1973  ste  1974  के  दौरान  इस  प्रयोजन के  लिये  oe  तक  कुल  कितनी  राशि

 दी  atk

 1975  के  लिये  कया  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  Bena  सुशीला  :  जीवन  बीमा  निगम के  धन  को  सरक।री

 चारियों  को  गृह-निर्माण  के  लिये ऋण  देने  से  संबंधित  प्रयोजन  में  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  विच!राधीन  नहीं
 जीवन  बीमा  विभिन्‍न  सामाजिक  झावासीय  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  जिनमें  अन्य  बातो ंके  साथ  साथ

 (i)  मध्यम  wig  वर्ग  श्रावासीय  (ii)  किराये  की  आवासीय  योजना  (iii)  निम्न  अय

 at  योजना  शामिल  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  धन  श्राबंटित  करने  के  संबंध  में  प्रत्येक  वर्ग  निर्गाण  तथा

 ग्रावस  मन्त्रालय  को  धन  देता है  ।  इन  योजनाओं  अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  सरकारी  कर्मचारियों  को  भी  लाभ

 होता है  ।  इसके  अतिरिक्त  जीवन  बीमा  निगस  सहकारी  आवास  योजनाओं  तथा  aaa  मालिकी  के  घर  बनाझो
 के  म्रधीन  ऋण  देता  जिसका  लाभ  सरकारी  कर्मचारी  भी  उठा  सकते हैं  ।

 वर्ष  1972-73  तथा  1973-74 में  प्रत्येक  वर्ष  निगम  ने  निर्माण  तथा  mae  मन्त्रालय  की  मार्फत

 15  करोड़  रुपये  दिये  ।

 सूचना  at तक  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  श्रनुसुचित  जाति  कमंचारियों  को  संख्या

 4418.  हरी सिह  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  veal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम के  प्रबन्ध  वाले  होटलों में  काम  कर  रहे  भ्रनुसूचित  जाति  के  कर्मचारियों  की

 वार  संख्या क्या  है  ;
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 क्या  इस  संख्या  से  aqa faa  जाति  के  लिए  निर्धारित  समूचा  कोटा  पूरा  हो  जाता
 शौर

 यदि  तो  उनका  कोटा  भरने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है

 पर्यटन  श्र  नागर  farata  मनवरी  (sit  राज  बहादुर )  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में

 सुचित  जातियों  के  900  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  ।

 शौर  श्रेणी  1  तथा  श्रेणी  11  वर्ग  के  पदों  में  इनकी  भर्ती  में  कमी  है  ।  इन  वर्गी  में  अनुसूचित

 जातियों  प्रतिनिधित्व  में  सुधार  करने  के  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वार  विशेष
 कदम  उठाये

 जा  रहे  हैं  |

 जिला  कटक  (asta)  में  परयंटन  teat  (efter  का  विकास

 4419.  at  श्रनादि  चरण  दास  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  farataa  मन्दी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार  ने  उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  उदयगिरी  श्रौर  ललितगिरी  पर्यटन  केन्द्रों  के  विकास

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  at

 क्या  बालीचन्द्रपुर  में  लाज  बनाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही की  जा  रही  है  जिसका  शिलान्यास
 तत्कालीन

 केन्द्रीय पयटन  मन्त्री  ने  1961 में  किया

 पर्यटन  wie  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  रोज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  sire  पांचवीं  योजना
 at में  उड़ीसा में  भुवनेश्व  कोणाकं तथा  पुरी  में  सुविधाओं का  विकास  करने  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 फ़िलहाल
 रत्नगिरी  उदयगिरी  तथा  ललितगिरि में  पयंटक  सुवि  धाएं  प्रदान  करने  श्रथवा  बालीचन्द्रपुर में  एक  पर्यटक  लाज

 के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इन  स्थानों  पर  सुविधाएं  प्रदान  करने  पर  विचार  कोणार्क  तथा  पुरी

 में  प्रारम्भ  की  गई  स्कीभों  की  प्रगति  का  मुल्यांकन  करने  के  पश्चात  तथा  धन  उपलब्ध  होने  पर  ही  किया  जाएगा  ।

 खनिज  तथा  धात  व्यापार  निगम  द्वारा  लौह  श्रव्यस्क  की  ढुलाई

 4420.  शो  भ्रजन  सटी  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 क्या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  हाल
 ही

 में  Wareaat  जो
 पत्तन  का

 रेल  टर्मिनस  के
 बजाय  धानਂ

 मेंडल  रेलव  स्टेशन  के  पारादीप  पतन

 तक

 लौह  श्रयस्क

 की  ढलाई  करने  में  व्यस्त  रहा

 (a)  यदि  ही  ,  तो  इसके  क्या  कारण  त्र

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मस्वालय  में  Sq-Aeay  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  तथा  पारादीप पतन  से  लोह  अयस्क
 के  निर्यातों  को  बढाने  के  उद्देश्य  से  लोह  अयस्क  के  निर्यात  एक  परक  पर  झठारबंकी ग्रौर  धानमण्डल

 दोनों  से  होते  हैं  क्योंकि  ग्रग  रवंकी  साइडिंग  समस्त  लौह  भ्रयस्क  यातायात  की  व्यवस्था  के  लिये  भ्रभी  विकसित

 नहीं है  ।

 इस  प्रबन्ध  को  सरकार  को  अनमोदन  प्राप्त  है  ।

 मेसर्ज  राम  बहादुर  ठाकुर  द्वारा  कम  रा३दि के के
 alan है  (|  बनाये  जाने  का

 1421  श्री  श्रजोत  कुमार  साहा

 भो  जयोरतंमथय बस बस

 बया  वाणिज्य
 सर  gether

 को
 सपा  करेगे  हि

 क्या  यह  श्रारोप  लगाया  गया है  कि
 ie

 राम  बहादुर  ठाकुर  नामक  जिसने  ही  में  अपन
 यी  का  नवीकरण  प्रिया  है  तथा  पत्तन से से  निर्यात  के  लिए  मंगनीज  और  इडिया  लिमिटेड  के  of  के
 फास्फारस  aa  किस्म  के  50,000  टन  मैगनीज  श्रयस्क  की  दुलाई  के  लिए  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  से  ग्रमुमति प्राप्त  की  25  प्रतिशत  तक  कम  राशि  के  बीजक  बना  रही  है  :
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 afa  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ax

 इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 वाणिज्य  मन्वालय में  3q-qrat  विश्वनाथ  प्रताप  इस  फर्म  द्वारा  कम  राशि के  बीजक  बनाने
 का  कोई  दृष्टान्त  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  झाया  है  |  तथापि  ऐसा  होने  at  सम्भावना  प्रतीत  नहीं  क्योंकि

 (1)  विदेशी  ग्राहकों  के
 साथ  बिक्री  कीमतों पर  बातचीत  करने  तथा  उसको  तय  करने  का  काम  खनिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जाता  है

 (2)  विदेशी  ग्राहकों  दवारा  प्रमाणित  साख  पत्न  सीधे  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम के  नाम  में  प्राप्त  किये

 जाते हैं  ate  नौवहन  दस्तावेजों  ar  परक्रामण  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जाता  है

 (3)  विदेशी  बीजक  बनाने  का  कार्य  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जाता  है

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 में  हवाई  ्  का  निर्माण

 4422.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  oy  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अहमदाबाद में  नए  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  कब  तक  पुरा  हो  श्रौंर

 इस  नये  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  पर  अनुमानतः  कितना  खर्च  झ्राएगा
 ?

 पर्यटन  ake  नागर  विमानन  मन्ती  (sft  राज  :
 भर  श्रहमदाबाद में  एक  नया  हवाई

 च्  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  साधन  उपलब्ध  होने  की  हालत  में  पांचवीं  योजनाव  धि  में  हवाई  wes  पर

 एक  नये  स्थान  पर  साथ  लगे  हुए  एप्रन  तथा  a eran  सहित  एक  नये  टर्मिनल  भवन  का  निर्माण  अ  प्रारम्भ करने  का

 प्रस्ताव है  जिस  पर  35  लाख  रुपये  की  लागत  की  संभावना  है  ।

 कानपुर  में  श्रायकर  श्रधिकारियों द्वारा  छापे

 4423.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झायकर  विभाग ने  1974 के  दौरान  विभिन्‍न  फर्मों  पर  कितने  छापे  मारे  ;

 ऐसे  छापों  में  कितना  धन  तथा  कितने  मूल्य  का  सोना  बरामद  किया  गया  ae  उनसे  कौन-कौन  व्यक्ति

 सम्बद्ध हैं  श्रौर

 उनके  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  aaa :  सितम्बर site  ग्रक्तूबर  1974  के  दो  महीनों

 के  दौर
 कानपुर  के  श्रायुक्तों  हारा  जारी  किए  गए  प्राधिकारों  से  श्रायकर  प्राधिकारियों  द्वारा  61  तलाशियां ली

 गई  ।

 जिन  व्यक्तियों के  मामलों  में  उपर्युक्त  तलाशियां ली  उनके  नाम  तथा  प्रत्येक  मामले  में  पकड़ी  गई

 परिसम्पत्तियों  का
 mea  भ्रनुबन्ध  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो  ०-8751/74]

 पकड़े  गए  माल
 की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  जिन  मामलों  के  बहुमूल्य  परिसम्पत्तियां पकड़ी

 गई
 उनमें

 ora  का  श्रनुमान  लगाने  श्रौर  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों में  से  कर-दायित्वों को  पूरा  करने  योग्य

 परिसम्पित्तयां रोक  रखने  के  लिए  आयकर  1961 की  धारा  132(5) के  श्रधीन  सरसरी तौर  पर

 प्रदेश  पारित  करने  की  कार्यवाही  शुरू  की  गई  है  ।  जांच-पड़ताल  परी  होने  पर  कानून के  धज  यथावश्यक क प्राग
 कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 3/L.S./75—10
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 पदिचम  योरुप  को  चमड़े  से  बने  सामानों  को  सप्लाई

 4424.  श्री  भोला  मांझी :  क्या  वाणिज्य  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  योरुप  भारत  से  चमड़े  से  बने  सामानों  को  खरीद

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (st  विश्वनाथ  प्रताप  st  at  |

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौर।न  पश्चिम  यूरोप  को  चमड़े  तथा  चमड़े  की  जिसमें  जूते  भी  शामिल

 के  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहें

 oe

 वर्ष  योग चमड़े की  वस्तुएं  चमड़े  के  जूते  तथा  संघटक

 1971-72  31.  53  84.76.  116.  29

 1972-73  76.  78  79.65  157.43

 173,  79  149.  54
 मि  323.33  ay

 पश्चिम  anita  देशों  में  बढ़ती  हुई  श्रम  लागतों  की  वजह  से  चमड़े  की  वस्तुभ्नों  का  उत्प।दन  श्रलाभकर हो
 झतः  भारत के  पश्चिम  यूरोप  को  इन  मदों  के  निर्यातों  के  aor  वर्तमान  स्तर  में  वृद्धि  करने  की  काफी  गुंजाइश  है  ।

 qua  तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  श्रन्तगर्त  कार्यालयों  में  aaqtadt  जातियों  तथा

 maytag  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व

 4425.  st  एस०एम ०  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन seit  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्या  उनके  मन्त्रालयों  को  warm  से  सम्बद्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  तथा  मन्त्रालय  के  अधीन

 सम्बन्धित  स्वायत
 तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों से  इन  कार्यालयों  की  ेवा  में  2.0  जाति  तथा  अनुसूचित

 जनजाति
 के  व्यक्तियों के  समुचित  प्रतिनिधित्व पर  निगरानी  रखने  के  लिये  समय-समय पर  झांकड़े  मिलते  हैं  ;

 यदि  ऐसे  विवरण  मिलते हैं  तो  क्या  उनकी  उन  कार्यालयों  में  इन  समुदायों  का  भर्ती  सम्बन्धी  कमियों  का
 पता  लगाने  के  लिए  ध्य.नपुर्दक  जांच  की  जाती  भ्र

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कया  card  कार्यव  ही  की  जाती  कि  जिन  कमियों का  पता  लगा

 हैं  उन्हें  भली  भांति  दुर  किया  जाये  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  राज  Tetgz)  :  हां  ।

 ate  जांच  पड़ताल  करने
 पर  ध्यान में  ms  कमियो ंके  लिए  भ्रनुवर्ती  उपचारी  कार्यवाही  की  जाती

 पे भ्रखब:र  कागज  का  प्राय!त

 4426.  at  एम ०  कतामुतु  :

 श्री  सुखदेव प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  पि  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  जापान  से  झ्रखबारी  कागज
 का

 झाय।त  करने
 का

 निर्णय  किया

 यदि
 ठो

 इस  बारे  में  हाल  में  किए  गए  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (ait  विश्वनाथ  प्रताप  जी

 जनवरी  1975  से  जून  1975  के  दौरान  फ़िलहाल  20,000  मे०  टन  waart  कागज  भ्रायात  करने
 की  प्रस्थापना है  म्रौर साथ  ही  ag  विकल्प  भी  रखा  गया  है  कि  इसे  बढ़ागर  30,000  मे०  टन  भी  किया  जा  सकता  है  ।
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 निर्यात  को  जाने  वली  वस्तुझ्रों  a  कीमतों  में  श्रभी  हाल  में  हुई  कमी  निर्यात  पर  प्रभाव

 4427.  श्री  एस  ०श्रार०  दामाणी  :  क्या  वाणिज्य  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात की  जाने  वाली  ate  वस्तुग्नों की  की  मतों  में  अभी  हाल  में  हुई  कमी  का  हमारे  निर्यात  व्यापार पर
 क्या  प्रभाव  पड़ा  AIK

 निर्यातोन्मुख  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  जिससे  वे  अपने  उत्पादन

 को  बनाए रख  सकें  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  Jq-Arat  विश्वनाथ  प्रताप  :  निर्यातों  सहित) से संबंधित से  संबंधित

 नवीनतम  से  यह  संकेत  मिलता है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दौरान  निर्यात  पिछले  ad  की

 उसी  अवधि  की  तुलना  में  41.0  प्रतिशत  ~ uti & थे  ।  197  4-75  के  पूर्वाद्ध में  खली  श्रौर  समुद्री  उत्पादों  के  इकाई

 मूल्य  में  गिरावट  के  बावजूद  1974-75  के  लिए  नियत  2600  करोड़  के  निर्यात  लक्ष्य  से  अधिक  निर्यात  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 सरकार  द्वारा  उठाये  गए  मुख्य  कदम  निम्नलिखित  हैं  :---

 (1)  निर्यात  प्रभिमुख  एककों  को  यूं  जीगत  माल  के  ora  के  संबंध  में  प्राथमिकता दी  जाती  है  ।  ऐसे  एककों

 से  प्राप्त  होने  वाले  श्रावेंदनपत्नों  पर  कार्यवाही  प्राथमिकता  भ्राधार  पर  की  जाती  है  शौर  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  के  श्राबंटन

 में  aq  एककों  की  प्रपेक्ष  तरजीह  दी  जाती  है  ।

 (2)  जो  एकक  निर्यात  के  लिए  के  60  प्रतिशत  sear  firs  की  पेशकश  करते  हैं  उनसे  झ्रौद्योगिक

 लाइसेंस  हेतु  श्रावेदन पर  कार्यवाही  शी घ्नतापूर्वेक  की  जाती  sare  उनके  निपटान  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 (3)  बड़े  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  और  विदेशी  afar  कम्पनियों  से  उत्पादन  at  seq  लाइनों  में  विविधीक रण
 के  लिए  भ्रनुरोधों पर  भी  विचार  किया  जाता है  बशर्ते कि  वे  60  प्रतिशत  का  निर्यात  दायित्व  स्वीकार  जो  उद्योग

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  विकास  के  लिए  भ्रारक्षित  उनके  मामले  में
 निर्यात  दायित्व  75  प्रतिशत है

 (4)  निर्यात  उत्पादन हेतु  चालू  आयात  नीति  के  पुनर्विन्यास के  चुनिन्दा  स्वदेशी  कच्चे  माल  की  सप्लाई

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  की  जाती  है  are  प्राथमिकता  प्रदान  की  जाती  sare  पूंजीगत  माल  के  लिए  अपेक्षित  फ़ालतू

 पुर्जों  श्र  संघटकों  के  हेतु  प्रक्रियात्मक  सुधार  कर  दिये  गए  हैं  |

 गोगा  के  श्रयस्क  निर्यातकर्त्ताश्ों  द्वारा  बीजकों  में  कथित  गड़बड़

 4428.  श्री  ती ०  जनादनन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  गोझा के  अयस्क  निर्यातकर्त्ता बीजकों  में  बड़े  पैमाने  पर  गड़बड़  कर  रहे  हैं  तथा  कम  मूल्य  पर  अ्रयरक

 बेच  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  व्यापार  को  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम से  क  रने  का  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन  झ्रौर

 यदि  तो  इन  कदाचारों  को  समाप्त  क  रने  हेतु  क्या  झन्य  उपाय
 क

 रने
 का

 विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय में  andl  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  )  तथा  बीजक  में  गड़बड़ी  का  कोई  मामला

 सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  भराया  गोझा  के  निर्यातकों  से  aaa  लौट  श्रयस्क  की  बिक्री  के  लिए  विद्यमान

 संविदाओं  को  पुनः  तय  करने  भ्र  अपेक्षाकृत  ऊंची  कीमतें प्राप्त  करने  के  लिए  कहा  गया  है

 ot  at

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 Heavy  Industries  in  Public  Sector

 4429.  Shri  B.S.  Chowhan  :  Willthe  Minister of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  heavy  industries  being  run  in  the  public  sector;
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 (b)  the  number  of  companies  among  them  that  earned  profits  during  1973-74  and  the

 number  of  those  which  suffered  loss  during  that  period;  and

 (2)  the  total  amount  of  profit  earned  by  these  companies  during  1973-74  and  the  loss

 suffered  by  them  in  that  year  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranabh  Kumar  Mukherjee)  :

 (a)  There  were  36  such  companies  as  on  31-3-1974  and  they  included  enterprises  manu-

 facturing  steel,  fertilizers,  petroleum  and  petroleum  products,  basic  chemicals,  drugs,  insectici-

 des,  paper,,  cement  and  heavy  engineering  items  including  transportation  equipments.

 (b)  &  (८)  13  companies  made  a  profit  of  Rs.  94.34crores,  whereas  11  companies  made

 a  loss  of  Rs.  34.40  crores  during  1973-74.  The  audited  accounts  for  1973-74  in  respect

 of  two  companies,  namely,  Goa  Shipyard  Limited  and  Mandya  National  Paper  Mill  Limited.

 are  not  yet  available.

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  तथा  ee  aw  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  20  बड़ी  कम्पनियों
 /
 व्यक्तियों  को  मंजर

 किए गए  ऋण

 4430.  श्रो नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  बड़ी  20  aprafaeit entra  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  at  1974  के  प्रथम  छः  महीनों  के  दौरान

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  स्टेट  बैंक  are  इण्डिया  से  तम  ऋण  प्राप्त  हुए  ;

 (@)  प्रत्येक  मामले में  कितनी  राशि का  ऋण  मंजूर  किया  गया  ;

 इन  ऋणों  के  लिये  झ्रावेदन-पत्नर  इन  बैंकों  को  कि  स-किस  तारीख  को  पेश  fea  गये  att  किस-किस  तारीख

 को  उक्त  ऋण  मंजूर  किये  गय े;

 इस  के  दौरान  इन  बैंकों  ने  कुल  कितनी  राशि के  ऋण  श्रौर

 इस  अवधि  में  कुल  कितने  पत्र  या  तो  अ्रस्वीकार किये  गये  प्रथवा  नि्णयाधीन  रखे  गये  ?

 वित्त  मन्त्री  (it  ato ०  से  बैक  साधारणतः  कार्यचालन  पूंजी  प्रयोजन के  लिए  ऋण

 सहायता  मंजूर  करते  हैं  जिसे  wat  नगद  हुण्डियों  गारंटियों  आदि  की  सीमाओं  के  रूप  में

 अ्रभिव्यक्त  किया  जाता  है  ate  ऋणकर्ता  को  इस  सीमा  के  भीतर  कायें  क  रना  पड़ता  है  इस  सीमा  की  समय  समय  पर

 समीक्षा  की  जाती  है  श्रौर  ऋणकर्त्ताद्रों  की  श्रावश्यकताओं के  अनुसार  उनमें  घट-बढ़ या  उन्हें  रह  श्रादि क  रने  की  कार्रवाई

 की  जाती  है  ।  इसके  श्रलावा  बैंकरों  में  प्रचलित  प्रणाली  श्रौर  परम्परागत  व्यवहार  के  श्रनुसार  तथा  बैंकिग  कम्पनी

 का  भ्रधिग्रहण शौर  अंतरण  )  1970 के  उपबन्धों  के  ग्रनुसार  बैंकों  के  लिए  अपने  किसी  ग्राहक  अथवा

 उसके  काय  सम्बन्धों  सूचना  प्रकट  क  रना  सम्भव  नहीं  है  ।

 1974  के  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  बकाया  म्रग्रिमों  की  राशि  कुल  मिलाकर  6624 क  रोड़

 रुपयें  थी  ।

 ऋण  लेने  के  इच्छुक  विभिन्‍न  सारे  भारत  में  फली  बैकों  की  शाखाओं  में  से  झपने  कारोबार

 के  स्थान  के  निकट  वाली  शाखा  से  विभिन्  प्रकार  की  सीमाओं  की  मंजूरी  के  लिए  श्रनुरोध  करते  इसलिए  बैंकों
 के

 पास  झांकड़ों  सम्बन्धी  उस  प्रकार  की  सूचना  मौजूद  नहीं  रहती  जिसकी  श्रपेक्षा  की  गई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत बेंकों  की  इमारतें

 4431.  नारायण  ara  पराशर :  क्या  वित्त  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  हिमाचल  प्रदेश  में  उन  राष्ट्रीयकृत बैंकों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  प्रपनी  इमारतें  ौर

 ऐसे  बैंकों  की  संख्या  कितनी  है  जिनकी  aah  इमारतें  नहीं  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  3q-Aeat  सुशीला  :  श्रौर  हिमाचल  प्रदेश  में  इस  समय  पांच
 राष्ट्रीयकृत  tat  अ्र्यात्‌ ्  सेंट्रल  बैक  श्राफ  बैंक  श्राफ  पंजाब  नेशनल  यूनाइटेड  कामशियल  बैक
 भौर  यूनियन de

 के
 कार्यालय  हैं  इन  बैंकों  ने  सूचना  दी  है  कि  उक्त  राज्य  में  उनके  निजी  भवन  नहीं  हैं  ।
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 विदेशों  में  भारतीय  बेंकों  की  शाखाएं

 4432. श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भारतीय  बैंकों  के  क्या  नाम  हैं  जिनकी  चिदे  शों  में  शा  खायें/कार्या  लय  हैं  तथा  इन  देशो ंके  कया  नाम  श्रौर

 इन  बैकों  हारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  श्रपने  मुख्यालयों  को  बैंकवार  कितनी-कितनी  राशि

 भेजी  गई ?

 faa  मन्त्रालय  में  Br-weat  सुशीला  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  प्रस्तुत

 की  गई  है  ।

 यथासंभव  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  जो  सभापटल  पर  रख  दी  जायेंगी
 ।

 विवरण

 भारतीय
 ि  क  वाणिज्य

 बैंकों  को  भारत से  बाहर  श्रवस्थित  शाखाग्र अपि  का  1974
 को  स्थिति

 क्रम  संख्या  देश का  नाम  शाखाश्रों  की  संख्या बैंकों का
 नाम

 भारतीय  स्टेट  बैंक  (1)  श्री  लंका

 (il)  fata

 (iil)  संयुक्त  राज्य

 (iv  मालदीव  द्वीप  समूह

 सैंट्रल  बैंक  इण्डिया  (i)  ब्रिटेन

 बैंक  ग्राफ  दृण्डिया  (1)  जापान

 (ii)
 ब्रिटेन

 (iii)  केन्या

 (iv)  हांगकांग

 (४)  सिंगापुर

 (vi)  फांस

 बेक  श्राफ  बड़ौदा  (1)  फिजी  द्वीप  समूह

 (11)  गुयाना

 (iii)  केन्या

 (1४)  मारिशस

 (४)  ब्रिटेन

 (vi)  डुबाई

 (vii)  wa  धाबी

 यूनाइटेड  कमशियल  बेक  (i)  हांगकांग

 (ii)  सिंगापुर

 (ili)  ब्रिटेन

 इंडियन  बैंक  (1)  श्री  लंका

 (1)  सिंगापुर
 इंडियन  ग्रोव  रसीज  बैक  (i)  हांगकांग

 (ii)  सिंगापुर

 (ili)  श्री  लंका

 8
 भारत  ग्रोव  रसीज

 बैक  लि
 ०  थाईलेंड

 नोट  :  इसके  अतिरिक्त  नीचे  लिखे  भारतीय  वाणिजिक  बैंकों  के  प्रतिनिधिक  कार्यालय  भारत  से  बाहर  के  देशों  में

 कार्यारत  हैं

 1  भारतीय  स्टेट  बैंक  (1)  लेबनान

 (ul  )  पश्चिमी  जमंनी

 में
 कार्याल  यबैकिंग  व्यापार  का  सम्पादन  नहीं  करते  हैं  ।
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 ब्याज  की  बढ़ायी  हुई  दरों  के  परिणामस्वरूप  बेंक  की  जमारादि  में  वृद्ध

 4433.  श्री  एस०  श्रार ०  दामणी  :  कया  वित्त  wet  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 an  जमा  राशि  पर  ब्याज की  दरों  को  बढ़ाने  की  घोषणा  करने के  बाद  बैंक  की  जम।राशि  में  कोई  वृद्धि  हुई
 >  ;  ar

 यदि  at  कितनी  वृद्धि  हुई  है
 ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  Bq-A at  सुशील  :  ate  (@)  श्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  कुल

 जमाएं  बैंक  जमाओं  को  19  1974  को  10870  करोड़  रुपये  जो  बढ़कर  29

 1974  को  11313  करोड़  रुपये  हो  गई  ।  पर  संशोधित  व्याज  दर  23  जुलाई  1974  से  लागू  हुई

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  जमा  वृद्धि  को  प्रभावित  करने  वले  अनेक  तत्व  हैं  जैसे  समाज  की  तुलनीय

 परिसम्पत्तियों  पर  श्रावर्तन  की  बचत  के  उपयोग  के  लिए  वैकल्पिक  मुद्रा-विस्तार  का  ऋण-नीति

 झादि  |  ब्याज  दर  में  परिवतन  भी  इस  प्रकार  के  तत्वों  में  से  केवल  एक  तत्व  है  |

 कपड़ा  निर्यातकों  की  बेंक-ऋगरणों  सम्बन्धी  mrTasanaa ता  यें

 4434.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी :  क्या  faa  veal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऋणों  पर  प्रतिबन्ध  का  ऊंचे  कपड़ा-निर्यातकों पर  सबसे  अधिक  बुरा  प्रभाव पड़ा  है  ;

 क्या  कपड़ा-निर्यातकों  को  ऋण-पत्र  भी  अपने  बैंकों  स ेऋण  प्राप्त  करना  कठिन  हो  रहा  है  ;

 क्या  निर्यात  ऋण  पर  ब्याज  दरों  में  बार-बार  वृद्धि  होती  रही  और

 यदि  तो  क्या  कपड़े  के  निर्यात  के  संबंध  में  वर्ष  1974-75 के  लक्ष्य  प्राप्त  हो  तथा  atera  विदेशी

 मुद्दा  sina  की  जा  श्रौर  यदि  तो  कपड़े  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार का  विचार  क्या  कदम  उठाने

 are ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  Zq-weat  सुशीला  Vga )  :  और  29  1974  को  fra e

 बैंक  द्वारा  चालू  व्यक्त  मौसम  के  लिए  घोषित की  गई  ऋण  नीति  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  निर्यात  सम्बन्धी

 प्रयत्नों  में  किसी  प्रकार  को  ढील  नहीं  ग्राने  देनी  चाहिए  तथा  निर्यात  ऋण  के  लिए  दी  गई  उच्च  प्राथमिकता  को
 जारी

 रखा  जाना  चाहिए  ।  इस  पहलू  को  ford  बैंक  ने  प्रत्येक  बड़े  वाणिज्यिक  बैंकों  के  साथ  हुई  ऋण  श्रायोजना  सम्बन्धी

 झपनी  चर्चा  में  दोहराया है  ।  किसी  जैसे  सूती  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  कार्य  विभिन्‍न  तत्वों  पर  sianfca  होता

 है  ।
 इन  में  से  दो  सबसे  महत्वपूर्ण  तत्व  हैं  :  विदेशों  में  मांग  की  मात्रा  तथा  भारतीय  निर्यातकों के  साथ  ही  साथ

 प्रतियोगियों  द्वारा  प्रस्तुत की  गई  शर्तों की  प्रतियोगिता  इस  प्रकार  निर्यात-कार्य  को  प्रभावित  करने  वाले  समूचे  सम्मिश्चित

 तत्वों  में  से  ऋण  की  एक  सीमान्तिक  भूमिका  ही  होती  है
 ।

 निर्यात  ऋण  पर  बैंकों  द्वारा  लिए  जाने  वाले  व्याज  की  श्रघिकतम  सीमा  को  Oat,  1974  में  8  प्रतिशत

 से  1974  में  10.5  प्रतिशत  झर  74  में  11.5  प्रतिशत  कर  feat  गया

 ब्याज  की  दरों  को  इस  लिए  बढ़ाया  गया  है  ताकि  व्याज  दर  के  ढांचे  की  समग्र  नीति  के  WTS, 2  बनया  जा  सके

 तथा जो  ब्याज-कर  aa  किया  जाना  है  उसका  भी  प्रबन्ध  हो  जायें

 1974-75  में  सुती  वस्त्र के  लिए  235  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  है  ।  वित्तीय वर्ष  के
 प्रथम  सात  महीनों  में  लगभग  162  करोड़  रुपये  का  निर्यात  हुआ  है  ।  इस  समय  arm  की  जाती  है  कि  कुल  मिलाकर

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  हो  जायेगी  ॥

 बड़ें  पर  सावंजनिक  Waza

 4435.  सरदार स्वर्ण  सिंह  सोखी  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  सार्वजनिक  पर्यटन  से  देश  में  स्वास्थ्य  संबंधी  खतरा  पैदा  हो  रहा है  तथा इस  के
 स्वरूप  देश

 में  qaqa  हो  रहा है  तथा  जलवायु  में  अवांछित  परिवर्तन  होते  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  पयंटन  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  का  दो  तिहाई  भाग  सड़कों  तथा  अन्य  आवश्यकताओं के  लिए
 srarattat  एवं  पर्यटकों  के  श्राराम  के  लिये  ऐश्वयं  की  के  sara  पर  ही  हो  जाता  है  ;
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 लिखित  उत्तर 22  1896

 यदि
 तो  गत

 दो
 वर्षों

 में  प्रतिव  ष॑  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  हुई  तथा  इस संबंध में  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 ay की  atk

 बड़े  पैमाने  पर  सावंजनिक  पर्यटन  के  कुप्रभावों  को  रोकन ेके  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही

 करने का  है  ?

 पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  सुरेन्द्र पाल
 :  (=)  र  भारत

 के  लिए

 पर्यटक  यातायात  wal  विकासशील  अवस्था  में  है  ।  प्रश्न  में  उल्लिखित  पर्यटन  के  ऐसे  का  तभी  हमें

 ग्रतुभव च  नहीं  है
 ।  एहतियात  के  तौर  पर  पर्यटन  विभाग  ने  प्राकृतिक  ated  तथा  पुरातात्विक  रुचि  के  स्थानों  पर

 लूट  खसोट  को  रोकने  की  दृष्टि  से  चुने हुए  पर्यटक  केन्द्रों श्रौर  क्षेत्रों  के  मास्टर  प्लान  तैयार  करने  के  लिए  पहले  ही

 कार्रवाई  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।

 श्रौर  व्यावहारिक  ्रार्थिक  अनुसंधान  की  राष्ट्रीय  नई  द्वारा  भारतीय  पर्यटन

 के  बारे  में  हाल  ही  में  किये  गये  भ्रध्ययन  के  ~~)  पयंटन  से  होने  वाली  कुल  विदेशी  मुद्रा  की  प्राय
 5.10  afasra

 उपभोक्ता  सामग्री  तथा  पू  जीगत  वस्तुझों  के  विदेशी  तत्वों  को  निकाल  भुगतान  तथा  विदेशों

 1973 में  qaea aT की  विज्ञापन  एवं  कर्मचा  रियों  के  प्रशिक्षण  पर  qt  होता  है  ।  इस  श्राधार पर  1972  तथा
 s

 के  दौरान  क्रमशः  48.3  करोड़  रुपये  67+5  करोड़  रुपये  की  कुल  अनुमानित  विदेशी  मुद्रा  की  राय
 में  से  इन

 मदों पर  2.46  करोड़  रुपये  तथा  3.44  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  खचं  होने  का  श्रनुमान  लगाया  गया  है
 |

 fra  बेक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  ऋणों  पर  लाग  किए  गये  प्रतिबन्धों  से  प्रभावित  उद्योग

 4436.  सरदार cant  fag  सोखी  :  वया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  रिज  बैक  श्राफ  इन्डिया  द्वारा  हाल  ही  में  ऋणों  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  उत्तरी  क्षेत्र  के

 68.8  प्रतिशत  उद्योगों  पर  प्रभाव पड़ा  है  ;

 क्या  ऋणों  पर  प्रतिबन्धों  से  उन  उद्योगों  की  विस्तार  योजनाओं  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  जिन्हें बीच  में  ही

 विस्तार  को  रोकना  पड़ा  ;

 क्या  ऋणों  के  उपयोग  में  कदाचार  होते  रहे  |  are  ईमानदार  व्यापार  गृहों  को  परेशानी  उठानी  पड़ी  थी  ;

 क्या  ऋण  संबंधी  सीमा  को  उपयोग  में  लाई  गई  सामग्री  की  मात्रा  को  देखते  हुए  निर्णय  किया  जाता  है

 maa  कि  मूल्यों  में  वुद्धि  का  विचार  किये  बिना  धनराशि  का  श्रन्तिम  सीमा  के  प्राघार  ्रौर

 यदि  तो  भविष्य  में  उद्योगों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  कार्यवाही

 करने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  wa-Aat  सुशील  :  से  सरकार ने  उत्तर  क्षेत्र  में
 हरियाणा  ate  दिल्ली  वाणिज्य  ax  उद्योग  संघ  द्वारा  किये  गये  ऋण  श्रायोजना  विषयक  हाल  के  सर्वेक्षण

 का  विश्लेषण देखा  है  ।  माननीय  सदस्य  का  संकेत  इसी  की  प्रोर  है  ।

 ऋण  प्रतिबन्ध  की  नीति  की  व्यापक  सीमाझ्रों  के  जोक  समग्र  राष्ट्रीय  ales  स्थिति  तथा  बैंक  ऋण  को

 प्राथमिकताओं  के  श्रनुसार  ऋण-प्रदान  के  कारण  श्रावश्यक  हो  गई  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  उत्पादन  श्रौर  व्यापार  की

 ग्रावश्यक ताश  के  लिए  दी  गई  ऋण  सहायता  को  जारी  रखा  है  ।  साधनों  के  समूचे  नियंत्रण  के  संदर्भ  में
 श

 बेंक  बैंकों को  सलाह  दी  है  कि  ऋण  की  उचित  श्रावश्यकताओं  को  ऋण  की  शी  घ्  वसुली  करके  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 ऋण
 भी  उन  तत्वों  में  से  एक  त्तत्व  है  जो  श्रौद्योगिक क्षेत्र  की  गतिविधियों  के  स्तर  निर्धारण  करता  है

 ।  कच्चे

 माल
 की  बाजार  की  स्थिति  श्रादि  जैसे  ग्न्य  तत्व  भी  हैं  जो  किसी  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन

 के
 स्तर  पर  निर्णायक  प्रभाव  डालते  हैं  ।

 Read
 बैंक  पहले  ही  एक  Weg  दल  की  स्थापना  कर  चुका  है  जो  बैंक  ऋण के  बारे  में  मार्गदर्शक  सिद्धांत  बनाएगा  |

 वर्ष  1974-75  में  गोधरा  के  लिए  सन्जूर  की  गई  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  शाखायें

 4337.  ot  पुरूषोत्तम  काकोडकर  :  fra  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  वर्ष  1974-75  में  गोरा

 के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 की

 कितनी  शाखाएँ  मंजूर  की  गई  ?
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 वित्त  मन्तालय  में  सुशीला  Cea)  :  भारतीय  ford  बैंक  ने  सूचना  दी  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैकों  जिनमें  14  राष्ट्रीयकृत बैंक  भी  शामिल  पहली  1974 से  30  1974 की  अवधि

 के  दौरान  संघ  शासित  प्रदेश  दमण  Hie  दीव  में  2  कार्यालय खोले  थे  ।  इस  संघ  शासित  क्षेत्र में  नए  कार्यालय

 खोलने के  वास्ते  बैंकों  को  5  लाइसेंस  प्रौर  भी  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ater  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  निवशित  की  गई  राशि

 4438.  श्री  HTBISHT : :  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जीवन  बीमा  निगम  ने  1970"

 7  1971-72  ग्रौर  1973-74  में  नवम्बर  1974  तक  गोझा के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि

 का  निवेश  किया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  Sq-weayt  सुशील  : गोग्रा  जिसे  समग्र  रूप  में  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा

 क्षेत्र  ्घिसुचित  किया  गया  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  वित्तीय  ay  1970-71,  1971-72,  1972-73  झौर

 197  के  दौरान  तथा  1-4-7 4  से
 तक

 किये  गये  कुल  सकल  निवेश  इस  प्रकार  हैं  :---
 .

 aa  निवेश  की  रकम

 रुपयों  में  )
 a ननानणाणल  er

 1970-71
 कुछ  नहीं

 1971-72  107.45

 1972-73  0.16

 1973-74
 कुछ  नहीं

 1-4-  1974  से
 कुछ  नहीं

 30-  1  1-  197  4  तक
 अए

 गोझा के  बुनकरों  द्वारा
 धागे  को  मांग

 4439.  श्री  Tegan i)  काकोडर :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  गोझा  के  बुनकरों  ने  पहले  कभी  केन्द्रीय  सरकार  से  ade  किया  था  कि  उनकी  धागे  की  मांग  को  पूरा

 करने  के  लिए  सहायता  की  we

 क्या  1974  में  गोझा  सरकार  ने  इस  प्रकार  का  कोई  श्रनुरोध  किया  था  ?

 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  3q-Aeat  विश्वनाथ  प्रताप  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 बर्ष  1974-75  में  राजस्थान  के
 लिए  मंजूर

 की  गई  राष्ट्रीयकृत  ें
 कों

 की  शाखाएं

 4440.
 श्री  मोदी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  वर्ष
 1974-75

 में  राजस्थान  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  मंजूर की  गई
 ये  शाखाएं  किन-किन  स्थानों  पर  खोली  जायेंगी  ?

 वित्त  मन्तालय  में  Wq-Wealt  सुशीला  :  श्रौर  भारतीय  festa  बैक  ने  सूचना  दी

 है  कि
 1  1974

 से  31  1974  तक  की  अवधि  के  दौर!न  सरकारी  क्षेत्र के  बैंकों  जिन  में  से  14

 राष्ट्रीयकृत बैंक  भी  शामिल  राजस्थान  में  13  शाखाएं  खोली  गई  ।  जिन  स्थानों  पर  ये  कार्यालय  खोले  गए  हैं

 उनके  नाम  अनुबन्ध 1  में  दिए गए  हैं  ।

 इस  राज्य  में  शाखायें  खोलने  के  वास्ते  1974  के  wea  में  62  लाइसेंस  श्रलाटमैंट  सरकारी  क्षेत्र के  बैंकों
 के  पास  भ्रनिष्पादित पड़े  थे  ।  ये  लाइसेंस/ग्रलाटमैंट जिन  स्थानों  के  संबंध  में  उनके  नाम  में  दिए  गए

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  at  ०-8752/74]
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 लिखित  उत्तर 2  2  366...
 oe

 faazu-],

 सरकारी क्षेत्र  .197 से  3.0  1974  तक  की  श्रवधि  राजस्थान  में  ख़ोले  गए कक  ्

 eet ce  की
 लि  नि  ee

 जिले  का  नाम

 अजमेर  i  झजनद :.

 जमेर-दरगाह  बाज़ार

 i  जित्तौड़गढ़  बस्सी

 निभोरा

 गंगानगर  श्री  गंगानगर

 नयपुर-होटल  क्लाक  झमेर  जयपुर  ay

 झालवाड़  झालवाड़

 झुनझनू  उदयपुरवटी

 जोधपुर-ती जा  मशताजी  का

 मन्दर
 लफण

 जीवन  बीमा  निंगम  तथा  Tisaltha  बेकों  दारा  राजस्थान  को  विकास  erat  कें  लिए

 दिए गए  ऋण

 A441,  थो  श्रीक्शिन  मोदी  :.  तया  विस  argh  यह  aaa  कृपा-कररेंगे कि कि

 )  बीमा  निगम  श्रौर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों ने  1972-73 झर  1973-74  में  राजस्थाव  अपने  विक्रास

 कों  के  लिए

 कितनी  राशि  के  ऋण  ak

 (@)
 1972-73

 झौर
 1973-74

 में  अन्य  राज्यों
 को

 a TTS  सहायता  के  तुलनीय  ase  कया  हैं
 ?

 fast  मन्त्रालय  में  Bq-Aeat
 सुशीला

 :  तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर

 उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राजस्थान  क  बुनकरों  द्वारा  धागे  की  सांग

 4442.  श्री  श्रीकिशन मोदी  :  क्या  वाणिज्य  art  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 द

 क्या  राजस्थान  के  बुनकरों  ने  सरकार  से  ]  किया  है  कि  उनकी  धागे  संबंधी  मांग  को  पूरा  करने
 में  सहायता  की

 क्या  राजस्थान सरकार  ने  नवम्बर  1974  में  ऐसा  कोई  ]  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  मन्तालय  में  3-Arat  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :  (=)  जी  नहीं  ।

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  विमान-सेवा  सम्बन्धों  को  पुनः  स्थापित

 4443.  श्री
 सी

 ०  जनादनन  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मन्ती  यह  बताने  की  HTT  करेंगे  कि

 क्या  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  दोनों  देशों  के  क्षेत्रों  के  ऊपर  से  उड़ानों  तथा  विमान-सेवाझों को  पुनः

 चालु  करने  के
 प्रश्न

 पर  विचार  करने  हेतु  ही  भारत-पाक विशेषज्ञ  समितियां गठित  की  गई  झ्र

 S/L.S./75—11
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 यदि  at,  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  राज  श्रौर  शिमला  समझोते  तथा  14

 1974  को  जारी  की  गई  संयुक्त  विज्ञप्ति  के  श्रतुसरण  में  भारत  तथा  पाकिस्तान  ने  नागर  विमानन  सम्बन्धी  मामलों  पर
 18 से  22  1974  तक  रावलर्पिंडी में  बातचीत  की

 ये  विचार-विमर्श  विशेषरूप  से  gail  ०ए  ०झ्रो  ०)  में  दायर  1971  केस  के  द्विपक्षीय  समझौते  के  लिए

 शर्तें  तथा  दोनों  देशों  के  ऊपर  से  उड़ानों  तथा  दोनों  देशों  के  बीच  विमान  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सिद्धान्तों

 को  तै  करने  के  लिए  किये  गये  थे  ।

 ये  विच।/र-विमर्श  एक-दूसरे  के  दृष्टिकोण  को  भ्रच्छी  तरह  समझने  के  लिए  लाभदायक  थे  तथा  यह  तै  हुमा  कि

 बातचीत को  ध  एक  श्रौर  बैठक  में  जारी  रखा  जोकि  परस्पर  सुविधा-श्रनुसार एक  सहमत  तारीख  को

 नई  में  हो  ।

 22  1974  को  जारी  की  गई  संयुक्त  विज्ञप्ति  का  मूलपाठ  संलग्न  है  ।

 विवरण

 14  1974  को  जारी  की  गई  संयुक्त  विज्ञप्ति  में  घोषित  किये  गये  भारत  सरक।र  तथा  पाकिस्तान

 सरकार के  निणंयों  के  अनुसरण  दोनों  देशों  के  शिष्टमंडलों  ने  उनके  भूभागों  के  ऊपर  से  होकर  की  जाने  वाली

 उड़ानों के  संबंध  में  1971  के  तथा  दोनों  देशों  के  ऊपर  से  होकर तथा  उनके  बीच  की  जाने  वाली  उड़ानों को

 चालू  करने  के  प्रश्न  पर  से  बातचीत  करने  के  लिए  18 से  22  1974  तक  रावलपिंडी में  बैठक  की  ।

 2.
 भारतीय  शिष्टसंडल  का  नेतृत्व  भारत  सरकार  के  पर्यटन  ae  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  परम  श्रेष्ठ

 श्री  नरोत्तम  सहगल  ने  किया  था  |  इस  शिष्टमंडल  में  पर-राष्ट्र  मन्त्रालय  तथा  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन

 मंत्रालय  के  श्रघिकारी  तथा  एयर  इंडिया  ्र  इंडियन  एयरलाइंस  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  थे  ।

 3.  पाकिस्तानी  शिष्टमंडल  का  नेतृत्व  वहां  के  रक्षा  तथा  विमानन  मेजर  जनरल  फजल  मुकीम

 खान  ने  किया था  ।  इस  शिष्टमंडल में  पर-राष्ट्र  नागर  विमानन  प्रभाग  तथा  नागर  विमानन  विभाग  के

 अधिकारों  तथा  पाकिस्तान  इंटरनेशनल  एयरलाइंस  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  थे

 4.  दोनों  शिष्टमंडलों  के  नेताग्रों  ने  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  शिमला  समझौते  के  उपबन्धों  के  कार्यान्वयन यत
 की  दिशा  में  ग्र  तक  हुई  प्रगति  का  संतोषजनक  दृष्टि  से  Tag  लोकन

 ।  उन्होंने  mar  व्यक्त  को  कि  नागर  विमानन

 संबंधी  मामलों  पर  भी  बातचीत  इसी  प्रकार  सफल  होगी  ।

 5.
 दोनों  पक्षों  ने  197  1  के  इकार  सी ०  To  मामले  के  निपटारे  के  लिए  शर्तें  तै  करने  की  दृष्टि  से

 विस्तृत  किया  ।  दोनों  देशों  के  बीच  विमान  सेवाएं  पुनः  स्थापित  करने  तथा  उनके  भूभागों के  ऊपर

 से  होकर  उड़ानों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  अ्रपस  में  स्वी  कार्य  सिद्धान्त  खोजने  के  जिये  भी  बातचीत  की

 बातचीत  वाताव  रण  में  हु  ई  तथा  दोनों  पक्षों  ने  विचारों  का  खुल  कर  grata  प्रदान  किया  दोनों  पक्ष

 इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  बातचीत  ने  दूसरे  के  दृष्टिकोणों  को  अधिक  शभ्रच्छी  तरह  समझने  में  सहायता  की  है  ।

 उन्होंने  निर्णय  feat  कि  बातचीत  को  श्रागे  एक  ate  बैठक  में  जारी  रखा  जाए  जोकि  परस्पर  एक

 सहमत  तारीख  को  नई  दिल्‍ली  में  की  जाए  ।

 पाकिस्तान से  सई  ह्  aa

 4444.  श्रो  सी०  e  :  क्या  वाणिज्य  मस्ती  यट  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान  से  रूई  ग्र।यात  करने  का  निर्णय  किया  atk

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  wq-Aedt  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  पूर्ति  ate  मांग  के  बीच  ora
 शौर  वस्त्रों  के  प्रत्याशित  निर्यात  परिम!ण  को  देखते  हुए  निर्यात  उत्पापदन  के  लिए  मीडियम  स्टेपल  रुई  के  कुछ  श्रायातों  का

 किया
 जाना  प्रावश्यक  हो  है  ।  पाकिस्तान  हमारे  ढारा  अपेक्षित  मीडियम  स्टेपल  रुई  की  पूति  कर  सकता  है

 ait  पाकिस्तान  अन्य  स्रोतों  से  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।
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 1896  (  लिखित  उत्तर

 1  1974  को  इण्डियन  एयरलःइंस  के  fara न  की  fara  से  उड़ान

 4445.  श्री  सधु  दंडवते  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  1  1974 को  इंडियन  एयरलाइंस की  उड़ान  संख्या  188,  जिसे  12.30  बजे  मध्याह्न

 व  जाना  बिना  सम्बन्धित  यात्रियों  को  सूचित  किए  11.30  बजे  मध्याहन  पुर्वे  की  गई

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  की  इस  गलती  के  बारे  में  यात्रियों  ने  कोई  शिकायतें की

 इन  शिकायतों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यटन नागर  विमानन  मन्त्री  राज  1-11-1974 से  प्रभावी  प्रकाशित  शीतकालीन

 समय-सारिणी  के  अनसार, च्  उड़ान  आराई  ०सी
 ०-  188  को  दिल्‍ली  से  12-30  बजे  रवाना  होना था  14.25  बजे  बम्बई

 पहुंचना  था  ।  इंडियन  एयरलाइंस  ने  30/31  1974  को  इस  उड़ान  के  प्रस्थान  समय  में  संशोधन  करके

 11.  30  बजे  करने  का  निर्णय  fear  क्योंकि  gat  विमान  द्वारा  परिचालित  एक  और  उड़ान  के  प्रस्थान  समय  को  एक  घंटा

 पहले  कर  पड़ा  था  ।  समय  की  कमी  के  कारण  संशोधित  प्रस्थान  समय  को  1  1974 के  प्रातःकाल

 में  दिल्‍ली  के  सभी  प्रमुख  समाच।र-पत्नों  में  प्रदर्श  न-विज्ञापन  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  |  1  नवम्बर  को  उक्त  उड़ान

 में  10  मिनट  की  देरी  की  गई  ताकि  उन  पांच  यात्रियों  को  जिन्होंने विमान  क्षेत्र  काउंटर  पर  11.30  बजे  रिपोर्ट
 स्थान  दिया

 जा
 सके  जब  विमान
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 यात्रियों  को  लेकर  टैक्सी-पथ  से  निकल  चुका  तो  10  श्र  यात्नी  श्रा  परन्तु

 उन्हें  उस  उड़ान  पर  स्थान  नह्दीं  दिया  जा  सका  ।  उन्हें  उसी  दिन  उड़ान  आई ०  सी  ०-405  द्वारा  यात्रा  करने  के

 लिए  पुनः  बक  कर  दिया  गया

 (a)  ate  इंडियन  एयरलाइंस  ने  उन  माननीय  सदस्य  महोदय  जिन  से  कि  उनको  हुई  श्रसुविधा  के  बारे

 में  शिकायत  प्राप्त  हुई  हादिक  क्षमा-याचना  की  है  ।

 श्रमरीका  को  fatter  acquit  का  निर्यात  करने  tet  निर्यातकों  को  वीजा

 4447.  श्री  एन०  ई०  होरो  :  कया  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मसिल  के  बने  व  हथकरघा  सुती  बनी  हुई  वस्तुएं  तथा  सिले  सिलाए  कपड़ों  सहित  अरन्य  भारतीय

 egal  को  अ्रमरीका  निर्यात  करने  वाले  निर्यातकों  को  वीजा  लेनी  की  श्रावश्यकता  श्रौर

 यदि  तो  हथकरघा  सिले  सिलाए  कपड़ों  तथा  अन्य  भारतीय  वस्तुग्नों  आदि  जिन  चीजों  को  पाता

 संबंधी  प्रतिबन्धों से  छूट  दी  गई  है  उनका  ब्यौरा क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  saat  विश्वनाथ  sata  :  site

 भारत  से  aaa  राज्य  को  सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  पर  लागू  मात्रा  संबंधी  drama  से  जिन  मदों  पर

 छूट  दी  गई  है  वे  हैं

 (1)  सभी  100  प्रतिशत  हथकरघा  वस्त्र  जिनमें  तेयार  कपड़े  तथा  परिघान  शामिल  श्रौर

 भारत  मद
 उ

 (2)
 ह

 अर्थात  जो  मर्दे  अनन्य  तथा  ऐतिहासिक  तौर  पर  परम्परागत  भारतीय  उत्पाद  हैं  श्र  जो

 ऐसे  एककों  में  हाथ  से  सिले  झथवा  बनाए  गए  हैं  जो  कुटीर  उद्योग  के  एकक  हैं  ।

 स्कूल
 बेक  योजना

 4448.  शो ए०  के०  किस्कू  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बच्चों  में  बचत  की  भावना  पैदा  करने  के  उद्देश्य  से  बनाई  गई  स्कूल  बैक  योजना  अधिकतर  अझसफल  रही

 है  ;  और

 यदि  तो  नगरीय  aaaTe  एवं  ग्रामीण  क्षेत्र-वार  प्र  राज्य  में  प्राप्त  सफलता  का  सारांश मया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  Bq at  सुशीला  नहीं  ।
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 Written  Answers
 a

 December  13,  1974

 पिछड़े  जिलों  में  जीवन  बीमा  निगम के  सीघे  निवेशों के  अन्तगंत  सावधिक  ऋण  तथा  ऐसे  जिलों  में  स्थित  निजी  क्षेत्रों

 की  कम्पनियों  के  ऋण-पत्नों  और  शेयरों  में  अंशदान  के  अतिरिक्त  नगरपालिकाओं  चीनी  सहकारी  समितियों  तथा

 सहकारी  attire  बस्तियों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  शामिल  aa  निवेशों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ak

 उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 उड़ीसा  के  बुनकरों  द्वारा  याने  को  मांग

 4451.  श्री  पी०  गंगादेव

 थ्री  श्रनादिचरण  दास  :

 कया  वाणिजय  मन्ती  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  बुनकरों  ने  श्रपनी  यानें  की  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  सद्दायता  मांगी  है  ;

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  नवम्बर  1974  में  उस  प्रकार  का  कोई  श्रतुरोध  किया है  ;

 यदि  तो  क्या  यान  की  सप्लाई  उनकी  मांग  के  अनुरूप  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 aiforsa  मन्त्रालय  में  Bq-Heat  विश्वनाथ  प्रताप  जी  नहीं  ।

 जी
 नहीं

 तथा  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  पदिचम  बंगाल  के  सहकारी  विभाग  से  कच्चे  पटसन  की  खरीद

 4452.  श्री  जयोतमंय  कया  वाणिजय  veal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जैसा  कि  कलकत्ता  से  प्रकाशित  होने  वाले  बंगला  के  एक  दैनिक  समाचार-पत्न  के  17  1974

 के  oe  में  प्रकाशित हुआ  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  सहकारी  विभाग  ने  भारतीय  पटसन  निगम  तथा  पटसन  मिलों  के
 बेचने के  लिये  उत्पादकों  से  एक  क  रोड़  रुपये  के  मूल्य  का  कच्चा  पटसन  खरीदा  है  ;

 यदि  तो  क्या  भारतीय  पटसन  निगम  तथा  पटसन  मिल  सहकारी  विभाग  से  पटसन  लेने  से  इन्कार
 कर  रही है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  वह  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय में  By-teaqt  (sit  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  तथा  रिपोर्ट  तथ्यात्मक दृष्टि  से  गलत

 भारतीय  पटसन  निगम  तथा  सहकारी  सोसाइटियों  के  बीच  हुए  करार  की  शर्तों  के  अ्रनुसार  भारतीय  पटसन  निगम

 प्रेषण  अनुदेश  तारी  करता  रहा  है  ।

 तथा  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 कोयला  कंपनियों  हारा  पूंजी  का  एकब्रित  किया  जाना

 4453.  थी  डी०  पी०  कया  वित्त  मस्ती  कोयला  उद्योग  में  नये  पूंजी  निवेश  के  बारे  21

 1973  के  ग्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  5735  तथा  22  1972  के  अझतारांफित प्रश्न  संख्या  5405 के  उत्तर  के

 संबंघ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  उद्योग  के  लिये  पुर्नर्माण  तथा  विक।स  बैंक  )  विश्व  बैंक  से  ऋण  प्राप्त  होने  के  बाद  से

 तक  उन  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  ने  कितनी  पूंजी  एककित  की  है  जिनके  शेयरों  का  मान्यता  प्राप्त  स्टाक  एक्सचेंजों

 में  कय  विक्रय  होता  है  ;

 भारतीय  पुनवित  विकास  बैंक  औद्योगिक  वित्त  श्रौद्योगिक  ऋण  तथा  निवश

 निगम  भौर  राष्ट्रीयकृत बैंकों  द्वारा  इन  कम्पनियों  को  मध्यम  we  fa/  लम्बी  अवधि  के  कितनी राशि  के  ऋण  मंजूर  किये
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 लिखित  उत्तर 22  1  896  ( ere  )

 17  1972,  30544,  1972,  30  1973  तथा  197  3  को  इन  कम्पनियों

 ने  कितनी  बकाया  राशि  wet  करनी  atk

 उपरोक्त  तिथियों  को  भारत  में  ली  गई  खानों  के  प्रबन्धों  तथा  श्रदायगी  आयुक्त  के  पास

 शुद्ध  जमा/भुगतान  संबंधी  कितनी  बकाया  राशि  थी  ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  qasit)  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 गेर  निगमित  क्षेत्र
 में

 साझेदारी  श्रौर  पुर्ण  स्वामित्व  वाली  फर्मों  के  लिए  अ्रनिवायं
 लेखा

 परीक्षा  सामाप्त  करनें  का  प्रस्ताव

 4454.  श्री एम  ०  कतामुतु  क्या  वित्त  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (3)  क्या
 गे  र-निगमित  क्षेत्र  में  साझेदारी  ate  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  फर्मों  के  मामले  में  श्रनिवायं  लेखा-परीक्षा  को

 समाप्त  करने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  श्रौर

 यदि at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  प्रणव  कुमार  :  तथा  (@)  कराधघान  कानून
 1973 के  खण्ड  39  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  क  म्प  नियों  के  ग्रलावा  व्यापार  प्रथवा  व्यवसाय  करने  वाले  ऐसे  सभी  कर-दाताझओओं

 जिनकी  किसी  वर्ष  में  कुन  क्रय-विक्रय  अयवा  सकल  प्राप्तियां  5  लाख  to  से  श्रधिक  प्रथवा  जिनके  sara

 50  हजार  रु०  से  अधिक  भ्रपने  aa  की  लेखा-परीक्षा  करायेंगे  तथा  नियमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  किये  जाने  वाले

 फामं  में  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  को  भ्रपनी  श्राय  विवरणियों  के  साथ  संलग्न  करेंगे  ।  उक्त  विधेयक  फिलहाल  संसद  की  प्रवर

 समिति  के  विचाराधीन  है  ।

 Realisation  of  amount  advanced  by  Nationalised  Banks  to  farmers  of

 Madhya  Pradesh

 4455.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Fiaauce  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  amount  of  loans  advanced  to  farmers  by  nationalised  banks  in  Madhya

 Pradesh  during  1971-72  has  not  yet  been  realised;  and

 (b)  if  so,  the  total  amounts  outstanding  at  present  and  the  measures  proposed  to  be

 taken  by  Government  to  realise  it  immediately  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohtagi):  (a)  &  (b)
 The  agricultural  advances  (direct)  of  the  nationalised  banks  to  the  farmers  in  Madhya  Pradesh

 outstanding  as  at  the  end  of  December,  1973  were  Rs.  946.66  lakhs  (Provisional).

 The  recovery  position  of  the  agricultural  advances  (direct)  by  nationalised  banks  in

 Madhya  Pradesh  as  at  the  end  of  June  1972  and  June  1973  was  as  follows  :

 (Amount  in  lakhs  of  Rupees)

 Demand  Recovery  Percentage  of

 recovery  to  demand
 नए नणणाणणत नार  neem

 June,  72  319.9  156.92  49.2

 June,  73  380.37  150.77  39.6

 The  banks  follow  the  normal  procedure  available  to  them  for  recovery  of  their  advances
 as  per  agreed  terms  of  repayments  between  the  bank  and  the  farmer.  In  case  of  recalcitrant
 defaulters,  legal  action  is  also  resorted  to,  where  necessary.  Recently  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment  have  passed a  legislation  on  the  lines  of  the  recommendations  of  the  Expert  Group  on
 State  Enactments  having  a  bearing  or  commercial  banks’  lending  to  agriculture  which  inter-alia
 Contains  rrovisions  relating  to  arrangements  for  recOvery  of  dues  by  banks.  With  this,  the
 Process  Of  FeCovery  is  expected  to  be  expedited.
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 Tourist  Centres: in  Madhya  Pradesh

 4456.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Tourisnt  dha  Civil’  iS Seiteਂ

 the:  namesof  tourists  scentres:devalaped:a$  tauriatshotsria  Madhya  Rradegh:  with:  the-Pentral
 assistance  in  1973-74.

 The.  Minister  of  State  in  the
 Minis

 y  Of.  Tourism  and  Ciyi  Aviation  (Shri  Sureadrapal

 Singh)  The  Central  Department  of’  Tour
 urism  unaertoék  the  toll6wing  Schefiesਂ if  "Madhya

 Pradesh  during  1973-74

 Name  म रण  Céntké  Afnbartt  $aetfoHell
 &  type  of  scheme

 .  iggjakhs
 Bhopal-youth  hostel  Rs.  2.50  Strycture  complete.

 ed  be  BU  shortly.

 7.46  Work  ih  propress: २ Khajuraho-water  supply  scheme

 Sanchi-water  supply  scheme  1.92  फ्रिक काड  completion

 Kahnakisli-water  supply  1.00  complete

 ‘scheine  (85
 निशां पेर  en  cor  a  wears  Tee

 of  Sémanathan  ‘Committee'én  Handlooth

 4457.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  some  dtates  have,  after  accepting  the
 recommendations

 of  the  Somana athan
 Committee  on  handloom  industry,  sought  Central  approval  for  enacting  tequired  ‘legislation’  on

 the
 subject;  and

 (b)  so,  the  facts  thereof?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry
 of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Partap  Singh) :

 (a)  (9)  Neither  the  ' (36115 ६  ate  of  any  Cérhmittee  ot  Raridlyom in-

 dustry  nér  ‘any  State  Government  has’  sought  :Central'approval'for.enactment  of:  any  legislation

 following  acceptance  of  the  recommendations:of'  su¢h  a  Committee:

 कोरापुट  जिला  उड़ीसा में  कुषकों  को  Tse HA कृत  eat  दिए  ag

 4458.  श्रो  के०  Steal  :
 क्या  मन्त्री

 यह  तोंनें  की  के  हैंगे
 कि  :

 (#)  उड़ीसा
 के

 कोरापुट  जिले  के  कितने  कृषकों  राष्ट्रीयक  त  बैंकों  गए  हैं
 श्र

 (@)  क्या  निकट  भविष्य  में  उनकी  संख्या  में.वद्धि  करने  का  विचार  है  पौर  यदि  a

 वित्त  मन्त्रालय  में  Bq-Aeat  (stterett  सुशीला  :  (*)  उड़ीसा  राज्य  के  को  रापुंट  जिला  में  1973

 Fwy  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  प्रत्यंक्ष कृषि  अग्रिम  देकर  1500  खातों  का  वित्तपोषण  किया  तथा  उक्त  तिथि

 को  16  लाख  रुपये  की  रकम  बकाया  थी  ।

 यद्यपि  पूर्व-निर्धारित  लक्ष्यों  के  रूप  में  कुछ  संभव  नहीं  है  फिर  भी  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  कृषि  क्षेत्र

 की  श्रपनी  व्याप्ति  को  afirarlerar  विस्तृत  कर  रहे  ||  रिजर्व  बैंक  की  ऋण  नीति  के  aera  क़षि  उत्पादन  के  वित्तपोषण
 को  प्रपेक्ष या  प्राथमिकता दी  गई  हैं  ।

 दिल्‍ली  श्रायकर  संयक्त  कमंचारो  संघ  के  स्वरोंਂ  द्वारा

 4459.  रामवतार  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  जयपुर  इनकम-टैक्स  क्लास  फोर  एम्पलाईज  एण्ड  नोटिस  wax

 एम्पलाईज  हिमाचल  जम्मू  और  काश्मीर  तथा  चंडीगढ़  तथा  उत्तर  प्रदेश  श्रायकर  विभाग  aaa

 कर्मचारी  संघ  लखनऊ  झ्ायक
 र

 विभाग  के  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  ale  नोटिस  ज  की  एकीकु  त  यू  नियनें  हैं
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 लिखित  उत्तर

 क्या  दिल्‍ली  श्रायकर  संयुक्त  कर्मचारी  संघ  को  श्रायकर  विभाग  दिल्‍ली  के  नोटिस  सर्वरों  के  प्रतिनिधित्व  से

 वंचित  feat  जा  रहा  ake

 यदि  तो  सरकार  की  दोहरी  नीति  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 faa  seater  में  राज्य  veal  प्रणव  कुमार  :  से  यह  सच  है  कि  राजस्थान  श्रायकर

 कर्मचारी  श्रायकर  aged  श्रेणी  कर्मचारी  atk  नोटिस  ६... ज  यूनि  ,

 हिमाचल  प्रदेश  तथा  चण्डीगढ़  शर उ  ०  प्र  ०  झायकर  विभाग  संयुक्त  कर्मचारी  लखनऊ  अपने  आयकर  आ्रायुक्‍्तों के के
 अधिकार  क्षेत्रों  में  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  श्रौर  नोटिस  wad  की  समन्वित  यूनियनें  हैं  ।  ये  मान्यता  प्राप्त  संस्थाएं  हैं

 ate  उनके  पने  झपने  विधानों  में  दोनों  वर्गों  के  कर्मचारियों  की  सदस्यता  के  लिए  व्यवस्था  है  |

 दिल्‍ली  ग्रा यर्क'र  संयुक्त  कर्मचारी  संघ  मान्यता  प्राप्त  संस्था  नहीं  है  इस  संस्था  नोटिस  सर्वरों  का

 प्रतिनिधित्व  करने  से  मना  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 Delegations  visited  Foreign  Countries

 4460.  Shri  B.S.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 o
 (a)  the  total  expenditure  incurred  on  the  various  delegations  which  visited  foreign  coun-

 tries  during  the  current  year;

 (b)  the  mimber  of  political,  cultural  and  industrial  delegations  among  them;  and

 (c)  the  eXpenditure  incurred  on  such  deligations  during  the  year  1972-73  and  1973-74,

 Separately  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee):  (8)  to

 (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  onthe  Table  ofthe  House  as  soon  as

 possible.

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  यात्रियों  को  भोजन
 देना

 4461.  श्रो  श्याम  सुन्दर  महापात्र  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इंडियन
 एयरलाइंस के  fart  को  भोजन  देने  की  प्रक्रिया  को  फिर  से  श्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 quae  wie  नागर  विमानन  Aeat  राज  इंडियन  एयरलाइंस की  पर  पूर्ण  भोजन  देने  की

 प्रथा  से  काफी  अ्रपव्यय  था  तथा  यात्रियों की  भोजन  संबंधी  तथा  भिन्न-भिन्न  रुचियों के  कारण

 दिये  जाने  वले  भोजन  के  प्रकार  एवं  क्वालिटी  के  बारे  में  यात्रियों  से  बार-बार  शिकायतें  भी  प्राप्त  होती  थीं  ।  संसार

 भर  में  ofarac  श्रन्तदेंशीय  उड़ानों  पूर्ण  भोजन  नहीं  दिया  जाता  है  ।  तदनुसार  इंडियन  एयरलाइंस  ने  तालाबन्दी

 को
 भ्रवधि

 के  दौरान  केवल  कामचलाऊ  सेवाएं  चलाना  प्रारम्भ  करते  हुए  विमान  पर  पूर्ण  भोजन  देना  बन्द  कर  दिया ।  15

 1974  कारपोरेशन  12  घन्टे  अथवा  alia  की  श्रवधि  वाली  ऐसी  उड़ानों  पर  जोकि  भोजन  के  समय  पड़ती  हैं
 यात्रियों  को  स्नेक  दे  रही हैं  ।

 कॉस्ट
 इंडियन  एयरलाइंस  से  कह  दिया  गया  है  कि  इस  संबंध  में  यात्रियों द्वारा  व्यक्त  की  गई  शाय  तथा  भावनाओं  की

 ग्रोर  उचत  ध्यान  दें  तथा  झपने  बाटे  को  यथासंभव  कम  करने  के  उद्देश्य  की  उपेक्षा  न  क  रते  हुए  यात्रियों  को  यथासंभव  प्रश्नरिकतम

 संतुष्टि  प्रदान  करने  के  भ्रावश्यक  उपाय  करें  |

 विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों  द्वारा  पूंजी  निवेश

 4462.  शो
 श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेश  स्थित  भारतीय  व्यापारियों  को  भारत  में  पूंजी  निवेश  करने  के  लिये  arated  करने

 कोई  प्रयत्न  किया है  ;  ak

 SILS/75—12
 75



 Nec
 Written

 Answers  ooo
 pA  ember  13,  1974

 ाा

 क्या  कुछ  व्यापारियों  जो  श्रब  निराश  हो  गये  लाल  फीताशाही  तथा  श्रन्य  कठिनाइयों  के  कारण  वापस

 भाने  का  निणंय  किया  है  ?

 faa  wat  सो
 ०  हां  ।

 ऐसा  कोई  माथला  हमारे  सामने  नहीं  श्राया  है  ।

 न्यू  इंडिया  ऐशोरेन्स  कम्पनी  लिमिटेड  में  प्रदिक्षणार्थी  क्लेम  इन्सपेक्टरों  के  लिए  निर्धारित

 AEA  तथा  श्रनुभव

 4463.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  क्या  बित  neat  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aq  इंडिया  एशोरेन्स  कम्पनी  लिमिटेड  में  1972  तथा  1974  के  प्रशिक्षणार्थी  क्लेम  एसेसरों  के  लिए  क्या

 अ्रहदताएं  तथा  अनुभव  निर्धारित  हैं  ;

 1972  तथा  1974 में  भर्ती  किए  गए  क्लेम  एसेसरों  की  तकनीकी  व  पुराने  प्रभव चके  सहित  पूरी

 सूची कया  है  ;

 क्या
 1974  में  भर्ती  किए  गए  क्लेम  एसेसरों  की  तकनीकी  श्रहतायें  तथा  वुसर  1972  में  भर्ती  किए  गए

 क्लेम  एसेसरों  से  किसी  भी  रूप  में  उत्तम  श्रौर

 यदि  तो  किस  रूप  में  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  Tq-Hrat  सुशीला  at  1972  झर  1974  के  दौरान  भर्र्ती  किये
 गये  दावा-निरीक्षकों  के  लिये  निर्धारित  ्रहताएं  ate  was  इस  प्रकार था

 1.  1972  के  दावा  निरोकषक

 श्राटोमोबा इल  अथवा  मैकेनिकल  इंजी  निर्यारिंग  में  डिप्लोमा  ।  किसी  प्रसिद्ध  गैरेज  में  waar  श्राटोमोबाइल

 निर्माता के  साथ  दो  वर्ष  अथवा  उससे  का  व्यवहारिक  श्रनुभव  आर  श्राकस्मिक  मरम्मतों का  श्रनुभव

 रखने  वाले  व्यक्तियों को  वरीयता  दी  जानी थी  ।

 2.  1974  के  प्रशिक्षार्यों  दावा-निरीक्षकफ

 राज्य  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  किसी  संस्थान  से  झाटोमोबाइल  अथवा  मैकेनिकल

 निर्वारग  में  डिप्लोमा  ।  किसी  प्रसिद्ध  गैरेज  में  अथवा  ग्राटोमोबाइल  निर्माता  के  साथ  अनुभव  रखने

 वाले  उम्मीदवारों  को  वरीयता  दी  जानी  थी  1

 से  1974  में  चुने  गये  व्यक्तियों के  dare  शौर  श्रनुभव  बताने  वाला  विवरण-पत्र

 संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी  ०-8774/74]

 जीवन  बीमा  निगम  के  निवेशों  को  लाभप्रदता  की  दर

 4464,  ot  वोरभव्र  सिह  :  क्या  वित्त  मन्त्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जब  से  बीमा  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  तब  से  जीवन  बीमा  निगम  की  लाभप्रदता  की  दर

 का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कोई  भ्रध्ययन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्ष  में  पहली दस  मदों  की  लाभप्रदता  की  दर  श्र  लाभ  वाली  अधिक  दर  कितनी-कि तनी
 रही  atk

 क्या
 इन  वर्षों में  लाभ  बढ़  रहा  है  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मस्ती  सुशीला  :
 से  एक  विवरण-पत्र संलग्न  है  ।
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 विवरण

 जीवन  बीमा  निगम  का  धन  विभिन्‍्त  प्रकार  की  ऋण-पत्नों  सम्पत्ति
 शौर  ऋणों

 में  लगाया गया  है  ।  एक  फार्मूले  के  आाघार  पर  इन  सभी  निवेशों  से  प्राप्त  ara  प्रधात्‌
 ऋण  झौर  बैंकों  में  जमा  रकम  से  प्राप्त  विभिन्‍न  प्रकार  के  शेयरों  से  प्राप्त  लाभांश  शौर  गृह  सम्पत्ति

 तथा  भूमि  से  प्राप्त  किराये  को  निगम  की  कुल  निधियों  पर  प्राप्त  प्रत्येक  वर्ष  की  झाय  की  दर  में  परिवर्तित  किया  जाता है  ।

 जीवन  कम्पनियों  के  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  के  बाद  प्राप्त  प्रत्येक  वर्ष  की  आय  की  दर  नीचे  दी  गई  है

 द

 निम्नलिखित  तारीख  को  ated  जीवन-बीमा निधि  पर  श्रीसत  जीवन  बीमा  निधि  पर  वसूल

 ि
 समाप्त  वर्ष  किये  गयें  ब्याज  की  सकल  दर

 किये  गये  ब्याज  की  शुद्ध
 दर

 3.74 31-12-57

 31-12-58  4.52  3.52

 31-12-59  4.54  4.08

 31-12-60  4.58  3.55

 31-12-61  4.80  4.68

 31-12-63  4.76  4.68

 31-3-64  5-11  4.07

 31-3-65  5.27  4.90

 31-  3-66  5.51  4.76

 31-3-67  5.76  5-29

 31-  3-68  5.88  5.18

 31-3-69  5-94  5-31

 31-  3-70  6.06 #  5.57

 31-3-71  6.25  5-73

 31-3-72  6.39  5.65

 31-3-73  6.56 ww  5.97
 श्व

 31~-3-74  6.34
 ew

 दाऊदी  बोहराश्रों  के  डाई  द्वारा  कथित  श्राथिक  श्रपराध

 4465.  श्री  ज्योतिमंथ aq:  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  श्रभ्यावेदन  दिया  गया  है  कि  दाऊदी  बोहराओं  के  वर्तमान  डाई  (  दवा
 डा०  एम ०  बुहानुद्दीन उसके  परिवार  के  सदस्यों ने  कई  किए  हैं  जिनमें  विदेशी  मुद्रा  की
 कर  ग्रपवंचन  श्रौर  तस्करी  भी  सम्मलित  है  ;

 क्या  दाऊदी  बोहरा  समुदाय  के  उक्त  श्राध्यात्मिक  ate  नैतिक  मुखिया  को  तनजानिया  ने  जिदेशी  मद्रा

 के  उल्लंघन  के  oda  में  उस  देश  से  उसके  वहां  पहुंचने के  24  घंटे  के  अन्दर  निकल  जाने  का  area  दिया  था

 यदि  तो  डा०  ate  उसके  परिवार  के  प्रत्येक  सदस्य  के  विरुद्ध  क्या  विशिष्ट  श्रारोप

 क्या  सरकार  ने  इन  gra  की  जांच  के  लिये  oe  दिये  ग्रौर

 यदि  तो  उसका  कया  निष्कर्ष  निकला  तथा  उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  प्रणव  कुमार  :
 ०  एम ०  बुर्द नुद्दीन के के  बारे  में  fiat शी  मुद्दा

 विनियम  कानूनों  की  अधय-कर  भ्रपवंचन  और  सीमा  शुल्क  कानूत  का  उड्लंघन  करने  में  ग्रघ्त  होने  को  सूचना  frat
 ।
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 डा०  सैयदना  मोहम्मद  बुहानुद्दीन  साहब  12  झगस्त  1968 का  शाम  को  तन्जानिया  में  दारेस्सलाम  पहुंचे ।

 तन्जानिया सरकार  के  मुख्य  उत्भवासन  श्रधिकारी ने  14  झ्रगस्त  1968 को  डा०  सैयदना को  उत्प्रवासन  विनियम  1964

 के  अन्तगंत  24  घंटे  के  अन्दर  तन्जानिया  छोड़न ेके  लिए  एक  नोटिस  तामील  किया ।  छोड़नेਂ के  नोटिस  में

 किसी  कारण  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।  तन्जानिया  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  बयान  में  यह  बताया  गया

 था  कि  उनके  पास  इस  बात  का  श्रकाटय  प्रमाण  उपलब्ध  है  कि  डा०  साहब के  तन्जानिया  गाने  में  उनके  देश  के  विदेशी  मुद्रा

 नियंत्रण  कानूनों  की  प्रवंचना  श्रथवा  उपेक्षा की  गई  है  ।

 इस  बात  की  जांच  की  गई  थी  कि  भारत  के  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  कानूनों  का  कोई  उल्लंघन

 किया  गया था  अथवा  लेकिन  जांच-पड़ताल  से  ऐसा  कोई  उल्लंघन  प्रकट  नहीं  हुम  ।  श्राय-कर  अपवंचन के

 सम्बन्ध  में  मुख्य  ग्रारोप  बोहरा  धर्माध्यक्ष ak  उनके  परिवार के  सदस्यों  द्वारा  भारत  में  प्रौर  भारत  के  बाहर  को

 छिपाने  का  है
 ।  इस  बारे  में  जांच-पड़ताल चल  रही  सीमाशुल्क पक्ष  की  जांच-पड़ताल से  यह  पता  नहीं  चला  कि

 बोहरा  धर्माध्यक्ष  किसी  तस्कर-व्यापार में  ग्रस्त  है  ।

 4466.  शो  विश्वनाथ  :

 श्री  मधु  Tea :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  भारत  के  रूई  उत्पादकों  ने  मंत्री  महोदय  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  जिसमें  ia  भारतीय  रूई

 निगम  द्वारा  लाभप्रद  मूल्य  पर  रूई  खरीदे  जाने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  श्रनुरोध किया

 यदि  तौ  ज्ञापन  में  उक्त  उत्पादकों
 ने  क्या  मांगें  की  झ्रौर

 क्या  इन  पर  विचार कर  लिया  गया  है  श्रौर  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 मन्त्रालंय में  TA-Arat  विश्वनाथ  fag):  हां  ।

 उपजकर्त्ताओं  ने  are  किया  है  कि  रूई  की  कीमतों  के  गिरने  से  रोकने के  लिये  भारतीय रूई  को  तुरन्त

 कपास  की  खरीद  आरम्भ  कर  देनी  ।

 सरकार
 ने

 नोट  किया  है  कि  जबकि  रूई  की  कीमतें  1974  में  उच्चतम  स्तरों  तक  पहुंची

 ge  कीमतों  की  तुलना  में  हाल  के  सप्ताहों  में  गिरी  वे  अब  भी  गत  वर्ष  की  उसी  wafer  की  कीमतों  की  तुलना

 में  चल  रही  रूई  के  बाजार  में  भारतीय  रूई  निगम  के  प्रवेश  का  प्रश्न  कई  बातों  पर  निर्भर करता  है  जिनमें  © TIS FEAT

 पर मुद्रास्फीति  संबंधी  दबाश्ों  को  नियंत्रित  करने  की  श्ावश्यकता  के  भ्रनुरूप  बैंक  ऋण  की  उपलब्धि  शामिल  है  ।

 न्यायालयों  द्वारा  रिहा  किये  गए  तस्करों  क  विरुद्ध  प्राथिक  TTT  के  ba

 4467.  शो  विश्वनाथ  झुंझुनवाला  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 (*)  क्या  organ  के  भ्रन्तर्गत  पकड़े  गये  बहुत  से  तस्करों  को  न्यायालयों  के  झादेशों  के  रिहा  कर  दिया  गया  ;

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  देश  के  आयकर  aaa  बिक्री  कर  कानूनों  के  आर्थिक  अपराधों

 के  श्रारोप  में  कोई  मामला  दर्ज  किया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  प्रणव  कुमार  :  हां  ।

 arent  कानूनों  के  अधीन  उनकी  रिहाई  के  बाद  at  तक  इस्तगासे की  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।
 यदि  कोई

 बिक्री  कर  के  मुकदमे  होंगे  तो  उनके  बारे  में  सूचना  की  जा  रही  है  ।

 जिन  कारणों  से  इस्तगासे  की  कार्यवाही  vat  at  गई  उनका  सही  रूप  से  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।
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 लिखित  उत्तर 22  1896
 ए  पाव  ह  न  ता  क

 एयर  इंडिया  ait  इंडियन  एयरलाइंस में  कर्मचारियों  को  नियक्ति

 4468.  श्री  विश्वानाथ  झझनवाला  कया  पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एयर  इंडिया  ate  इंडियन  एयरलाइंस  में  प्रति  विमान  कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किये  जाते  हैं

 क्या  दोनों  ही  निगमों  में  कर्मचा  रियों  की  संख्या  विश्व  के  निगमों  की  तुलना  में  सब  से  ates  है  ;

 क्या  इन  में  प्रति  विमान  न्यूनतम  अ्रावश्यकता  पता  लगाने  के  लिये  कोई  प्रयास  किया  गया

 यदि  हां  ,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;

 उक्त  दोनों  एयरलाइनों  में  कर्मचा  रियों  के  रख-रखाव के  खचं  को  (  मेनटिनैन्स  किराये के  रूप में  कित

 प्रतिशत  दिखाया  गया  है

 इस  प्रतिशतता  की  कम  से  कम  श्रावश्यकता  तक  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 e  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  राज  प्रत्येक  विमान  पर  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  विषयक

 श्रावष्यकर  की  गणना  एमेंचा र  की  संख्या  और  विमान  बेड़े  में  विमानों की  संख्या  के  श्राधार  पर  की  जाती  है  ।

 830 एयर  इण्डिया

 इण्डियन  एयरलाइंस  336

 स्कीइंगਂ  को  प्रोत्साहन देने  को  योजना

 4469.  श्री  विश्वनाथ  झुंझुनवाला  :  कया  पर्यटन  ate  नागर  वि  सानन  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  देश  में  कीइंगਂ  को  प्रोत्साहन  दे  ने  की  का  पता  लगाया है  जो  fae at qazat शी  पयटकों

 में  सहारा  में  बहुत  लोकप्रिय  हो  गई  है

 क्या  ऐसी  योजना  श्रारम्भ  करने  के  लिये  भारत  में  पर्याप्त  प्रतिभा  श्रौर  स्थल  उपलब्ध

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार है
 ?

 c  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुरेद्र  पाल  faz)  at  अन्तर्राष्ट्रीय

 ९1  प्रयोजन  के  लिए यंटकों को  arHiee wey F fat waa F करने  के  लिये  गलमर्ग  में  एक  रिजाटें  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 गलमर्ग  में  कुछ  सुविधाग्रों  जिनमें  प्रशिक्षित  स्की  प्रशिक्षक  भी  सम्मिलित  व्यवस्था की  गई  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय

 पर्यटकों  को  arated  करने  के  लिये  फिलहाल  दे  श  में  एक  प्रोत्साही  उपाय  के  रूप  में  का  विकास  करने  का  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दक्षिण  भारत के  तम्ब क  उत्पादकों  हारा  दिया  गया  ज्ञापन

 4470.  श्रो  वीरभद्र  सिह  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  दि

 क्या  दक्षिण  भारत  के  तम्बाकू  उत्पादकों  ने  इस  उद्योग  में  विद्यपान  संकट  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 सहायता  हेतु  भारत  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  श्र

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  34-Arat  विश्वनाथ  प्रताप  जी  तम्बाक  उपजकर्ताशों  द्वारा  कोई

 ज्ञापन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।

 (a)  wet नहीं  उठता  ।

 विदेशी  कम्पनियों  का  भारतीयकररण

 4471.  शो  नवल  किशोर सिंह  :  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  धज  कर  रही  विदेशी  कम्पनियों  की  शा  एं  और  सहायक  कम्पनियां साम्यपूंजी  भागिता के

 भारतीयकरण  के  मामले
 को  यह  कहकर  टालने  का  प्रयत्न

 कर
 रही  हैं  कि  उनकी  गतिविधियां  भारतीय  सरकार  श्रौर  जनता

 के  शत्त  प्रतिशत हित  में  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  मामले  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही करने  का  विचार है  ?

 वित्त  मस्त्री  (ait  सी ०  alt  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973 की  धारा

 29(2)  के  अन्तगत  विदेशी  निगमित  कम्पनियों  की  भारतीय  शाखाश्रों  तथा  उन  भारतीय  कम्पनियों  को  जिनमें

 40  प्रतिशत  से  अधिक  शेयर  ae  गैर  ग्रावासियों  के  भारत  में  श्रपना  मौजूदा  कारोबार  जारी  रखने  के  लिए  रिज  बैंक

 इंडिया  की  झनुमति  प्राप्त  करनी  पड़ती  है  ।  इसके  लिए  झावेदन पत्न  देने  की  ग्रन्तिम  तारीख  31  1974

 थी  |  उक्त  कम्पनियों  से  प्राप्त  आवेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इन  आवेदन  cal  oe  विदेशी  मुद्रा

 विनियमन  1973  की  धारा  29  के  संबंध  में  जारी किये  गये  निर्देशकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार
 जायेगा  |  इन  निर्देशकों की  एक  प्रति  20  1973  को  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।'

 इन  निर्देशकों  में  यह  कहां  गया  है  कि  विदेशी  कम्पनियों  की  सभी  शाखाओं  तथा  उन  भारतीय  कम्पनियों  जिनमें

 74  प्रतिशत  से  अधिक  शेयर  गैर  झावासियों  के  पास  सम्बद्ध  कम्पनियों  के  कारोबार किस्म  के  अनुसार  26  प्रतिशत

 से  60 प्रतिशत तक  के  बीच  भारतीय  पूंजी  शामिल करनी  होगी  ।

 विदेशी  कम्पनियों  की  शाखाओं  ae  सहायक  कम्पनियों  के  संबंध  में  जिन्होंने  saa  नियमो ंसे  इस  झ्राघार पर

 रियायत  मांगी है  कि  उनका  व्यवसाय  भारत  सरकार  श्रौर  भारत  की  जनती  को  100  प्रतिशत  लाभकर  सुचना  इस

 समय  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Production  of  Coarse  Cloth  by  Cottage  Industries

 4472.  Shri  B.S.  Chowhan  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (18)  the  total  production  of  coarse  cloth  during  the  last  three  years,  separately:

 (0)  the  percentage  of  the  coarse  cloth  produced  by  the  cottage  industries  tothe  total
 production  thereof;  and

 (c)  further  facilities  provided  to  these  cottage  indurtries  this  year  so  that  production  of
 coarse  cloth  could  be  increased?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishewanath  Pratap  Singh):  (a)  &
 (6)  The  production  of  coarse  cloth  in  the  mill  sector,  during  the  last  three  years  was  :

 Year  Production  in  million  metres
 1971  503
 1972  590
 1973  605

 The  production  figures  of  coarse  cloth  in  the  decentralised  sector  are  not  available.
 (c)  The  Sivaraman  Committee’s  recommendations  to  increase  production  and  producti-

 vity  of  the  Handloom  sector  is  under  consideration.

 कुली  मस्तान  के  साथ  एक  मुख्य  मंत्री  की  कथित  az

 4473.  श्रो a> §
 लिमये

 :.  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 श्मीर  के  संसद क्या  प्रधान  मन्त्री  का  ध्यान  15  1974 के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 सदस्य  श्री  शमीम  अहमद  शमीम  के  वक्तव्यों  की  ate  दिलाया  गया  है  जिनमें  उन्होंने  इस  बात  का  उल्लेख  किया
 है  कि  ara

 में  एक  139.0  में  एक  मन्त्री  कुली  मस्तान  से  मिले  थे  श्रौर  रात  को  एक  मुख्य  मन्त्री  की  मस्तान के  साथ
 भट हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  किसी  जांच  एजेंसी  ने  उक्त  मन्त्री  प्रौर  मुख्य  मन्त्री  के  नाम  जानने  के  लिए

 संसद  सदस्य  की  सहायता  मांगी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस
 मंतालंय

 में
 राज्य  मम्ती  प्रणव  कुमार  सरकार  का  ध्यान  15-10-1974  के

 महाराष्ट्र
 टाइम्स  में  छपे  उस  समाचार  की  श्रोर  श्राकृष्ट  किया  गया  है  जिसका  प्रश्न  में  उल्लेख  किया गया  है

 तथा  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 1896  )  लिखित

 उत्तर

 श्रम रीका  को  sat  लोहे  का  निर्यात

 4474.  श्री  नवल  किशोर  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (=)  कया  देश  की  कुछ  फर्मों  ने  श्रमे  रिका  को  ढ  लवे  लोहे  का  निर्यात  करने  के  प्राप्त  कर  लिये  हैं

 यदि  तो  प्राप्त  किये  गये  आ्राडर  की  मुख्य  बातें  क्या

 विभिन्  देशों  को  इस  प्रकार  के  ढ  लवे  लोहे  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  द्वारा  ऐसी  फर्मों

 को  क्या  सहायता दिये  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ;

 इससे  विदेशी  मुद्रा  सहित  wea  लाभ  क्या  होंगे
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  3q-weat  विश्वनाथ  प्रताप  से  उपलब्ध  जानकारी  के  अ्रनुसार
 1974-75 के  दौरान  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  को  निर्यात  हेतु  1.  00  करोड़  रु०  मूल्य  के  सैनिटरी  कास्टिंग  के  श्रौर  1.  70.0

 करोड़ रु०  मूल्य  के  क्य  कास्टिंग्स के  निर्यात  हज  बकाया  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  से  कास्टिंग्स  के  लिए  कुछ  ate

 आ्राडर हो  सकते  हैं  ।

 इस  वर्ष  मुख्य  बात  यह  है  कि  कुछ  भारतीय  फर्मों  ने  सामान्य  कार्स्टिग्स  पौर  झौद्योगिक  कास्टिग्स हेतु  बुक
 faa  हैं  जबकि  इसके  विपरीत  पिछले  वर्षों  में  सैनिटरी  कार्स्टिग्स का  निर्यात  किया  गया  था  ।

 कास्टिग्स  सहित  इंजीनियरी  माल  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  उपाय  यें  हैं  :

 झायातित तथा  स्वदेशी  कच्चे  माल की  सीमा  शुल्क  उत्पादन  शुत्कों  की  व्यापार  प्रतिनिधिमंडलों तथा
 भ्रध्ययन  दलों  का  भेजा  विदेशों  में  बाजार  सर्वेक्षणों  का  किया  प्रचार  तथा  अ्रंतर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों

 तथा  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेना  ग्रादि  ।

 प्राकृतिक  रबड़  के  निम्नतम  anda  मूल्य  क  पुनरीक्षण

 4475.  एम०  कतामुतु

 श्री  alo  जनादनन  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  इण्डियन  रबड़  ग्रोग्नरस॑ं  एसोसियेशन  ने  सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्राकृतिक  रबड़  के  निम्ततम  समर्थन

 मूल्य  के  निरीक्षण  की  मांग  की  त्रौर

 (a)  यदि  तो तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  हैं  प्रौर  इस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय में  q-Hal  विश्वनाय  प्रताप  fag):  तथा  सरकार को  केरल  की  कुछ

 एसोमिमेशनों  द्वारा  पारित  संकल्पों  की  प्रतियां  प्राप्त  हो  गई  जिनमें  प्राकृतिक  रबड़  की  न्यूनतम  कीमतों  के  पुनरीक्षण
 के  लिए  श्रनुरोध  किया  गया  है  ।  यद्यपि  प्राकृतिक  रबड़  की  विद्यमान  बाजार  कीमतें  न्यूनतम  श्रधिसूचित  कोमतों  से
 काफी  ऊंची  तो

 भी
 सरकार  स्थिति  पर  निगरानी  रखती  रहेगी  ।

 कलकता  के  विकास  के  लिए  विश्व  बेक  से  ऋण

 4476.  श्री  समर  गह  :  क्या  fae  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  वक  ने  कलकत्ता  के  are  विकास  के  लिये  ऋण  देने  के  बारे  में  स्थित  कलकत्ता  महानगर
 विकास  प्राधिकरण  से  हाल  में  बातचीत  की  है  :

 यदि  तो  भारत  के  सब  से  बड़े  नगर  का  विक्स  किये  जाने  की  प्रात  श्यकं  ता  के  बारे  में  वियत  te  ने  क्या

 विचार  व्यक्त  किये  हैं  ;

 इस  बातचीत  का  क्या  पारिणाम  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  सो०  से  कलकत्ता  शहरी  परियोजना  के  जो  कलकत्ता

 महानग  रीय  विकास  प्राधिकरण द्वारा  क्रियान्वित की  जा  रही  350  लाख  डालरों  के  ऋण  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास
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 संघ  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  जा  चुके  हैं  ।  fara  बैंक  ने  कलकत्ता  महानगरीय विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 क्रियान्वित  की  रही  कलकत्ता  शहरी  विकास  परियोजना  में  सक्रिय  दिलचस्पी  दिखायी है  ।  इन  के

 लिये  विश्व  बैंक  समूह  से  ak  श्रधिक  सहायता  लेने  की  संभावना  पर  विश्व  बैंक  के  साथ  बातचीत  की  जा  रही  है  ।

 Effect  of  Shortage  of  Yarn  on  Power-loom  Industry,in  Burhanpur

 4477.  Shri  G.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  shortage  of  yarn  has  adversely  affected  the  powerlooms  industry  in

 Burhanpur  city  (M.P.)

 (0)  whether  more  than  50  per  cent  powerloons  aré  lying  closedin  Burhanpur  city
 as  a  result  of  which  financial  coadit'on  of  several  thousand  persons  has  become  miserable  and
 it  has  also  become  difficult  for  them  to  make  both  ends  meet  and

 (c)  if  so,  the  action  taken in  this  regard?
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Comarerce  (Shri  Vishwanath  Pratap  Singh):  (a)

 No,  Sir.

 (b)  Government  have  no  such  information,  but  some  information  has  been  received

 regarding  difficulties  faced  by  powerloom  ir.dustry  in  marketing
 thair teu  products

 (c)  The  situation  is  being  watched

 विषव  बंक  विकास  wader  कन्द्र  द्वारा  भारतीय  Wa  व्यवस्था  का  अध्ययन

 4478  at  to  पी०  जदजा

 श्रो  राम  सहाय  पांडे
 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 श्री  यमना  प्रसाद मण्डल

 एम०  राम  गोपाल

 क्या  fra  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बैंक  विकास  श्रनुसंधान  केन्द्र  तथा  सुर्स्सक्स  विश्व  विद्यालय  में  इंस्टीट्यूट  श्राफ  डैवलपमेंट  स्ट्डीज

 द्वारा  किये  गये  भ्रध्ययन  का  यह  निष्कर्ष  निकला  है  कि  प्रगति  के  लिए  सम्पत्ति  के  पुनर्षितरण  के  बारे  में  भारत  की

 ग्रोजना  सैद्धान्तिक  रूप  से  सही  है  किन्तु  इसको  नहीं  किया  जा  सकता  ौर

 यदि  तो  इस  म्रध्ययन पर  सरकार की  प्रतिक्रिया है

 वित्त  मस्ती  (sit  सो
 ०  सुब्रह्मण्यम )  aie  इस  निष्कर्ष  में  व्यक्त  किये  गये  लेखकों  के  व्यक्तिग त

 विचार हैं  न  कि  विश्व बैंक  इंस्टीटयूट  are  डैवलपमेंट स्टडीज  के  ।  सरकार  सामाजिक  न्याय  के  श्राघार पर  विकास

 की  नीति  पर  मल  करने  के  लिये  वचनबद्ध  उसके  विकास  सम्बन्धी सभी  प्रयासों  का  लक्ष्य  इसी  उद्देश्य  को  पूरा

 कपड़ों  के  उत्पादन  के  लिए  सतत  दाधित्व  की  योजना

 4179,  श्री  जी०  वाई ०  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  नियंत्रित किस्मों  के  कपड़े  तथा  निर्यात के  लिए  कपड़े के  उत्पादन  के  सत्न
 दायित्व  को  योजना

 पर  अंतिम  निर्णय  कर  लिया

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय  में  sa-aal  विश्व  नाथ  प्रताप  ot  ar

 1974 से  प्रत्येक  मिल  पर  यह  दे  यित्व  डाला  गया  ह ैै  कि  वह  अपने  उत्पादन का  30

 ii नियंत्रित  कपड़ा  तैयार करे  ।  5  रु०  एफ०  प्रो ०  बी
 ०

 म्ल्य ५  के  थानों  वाले  कपड़े  का  निर्यात  जाने  पर  श्रौर 7

 रु०  पफ०  ्रो  ०  बी  ०  मलय  के  परिधानों  का  निर्यात  किये  जाने  पर  उस  दायित्व  में  एक  मीटर  की  दर  ध

 i

 |
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 लिखित  उत्तर 22
 1896

 (  शक  )

 फिल्म  उद्योग  में  2.0  काला  घन

 4480.  श्री  न्  दण्डवतें  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चल  चित्र  निर्यात  निगम  के  भूतपूर्व  चेयरमैन  ने
 40.0  व्यक्तियों

 की  सूची  प्रस्तुत  की  है  जिनपर

 फिल्म  उद्योग  में  काले
 धन

 का  उपयोग  करने  का  झारोप  लगाया गया  है  ;

 क्या  उन्होंने  यह  मांग  की  है  कि  फिल्म  तैयार  करने  बाली  प्रयोग  शालाओं  के  तथा  फिल्म  होटलों
 के  बड़े  मालिकों  के  क्रियाकलापों  की  पूरी-पूरी  जांच  कराई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 face  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  जी  हा ं।

 उन्होंने  फिल्म  तैयार  करने  वाली  कार्यशालाओं  के  कार्यचालन  के  बारे  में  तथा  फिल्म  वित्त-पोषकों के  मामलों

 में  जांच  की  मांग  की  थी  ।

 तथा  इस  सम्बन्ध  बम्बई में  झ्रायकर  ग्रधिकारियों  द्वारा  फिल्म  उद्योग  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  फे

 कारोबार  के  स्थानों  तथा  रिहायश  के  स्थानों  की  तलाशियां  ली  गई  थीं  ।  पकड़े  गये  माल  की  जांच-पड़ताल की  जा  रही है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कु  छ  प्रशासनिक  उपाय  किये  गये  हैं  जिनमें  फिल्म  वित्त-पोषकों  के  मामलों  का  केन्द्रीयकरण  फिल्म
 पोषकों की  झाय  के  सम्बन्ध  में  श्रावश्यक गप्त  सुचना  एकत्र  करने  और  अपरिष्कृत  फिल्म की  बरबादी  से  सम्बन्धित दावे  की

 ठीक  ठीक  जांच  करने  के  उपाय  भी  शामिल  हैं  ।

 भारतीय  रुई  निगम  का  बाजार  में  प्रवेश  न  करना

 4482.  शी  बसन्त  साठे  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पादन  में  काफी  कमी  के  बावजूद  रुई  की  मुख्य  किस्मों  के  मूल्य  400  रुपयों  से  500  रुपया  प्रति

 fade से  घटकर  300  रुपया  से  325  रुपया हो  गये  हैं  श्रौर  भारतीय रूई  निगम  ने  बाजार  में  प्रवेश  न  करने  का  निर्णय  किया

 है  जिससे  गैर-सरकारी  व्यापारी  गिरते  हुए  मूल्यों  का  लाभ  उठा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  रूई  निगम  द्वारा  अपनाई  गई  इंडेन्ट  बिक्री  की  नई  प्रणाली  निजी  व्यापारियों  के  लिये  faa  लाभप्रद  है
 तथा  रूई  निगम  के  हितों  के  प्रतिकूल  और

 यदि  हा  तो  रुई  निगम  के  कार्यक  रण  को  व्यवस्थित  तथा  पुनर्गठित  करने  तथा  इसकी  वित्तीय  स्थिति  को  सुधारने

 के  लिए  कया  कार्यवाही की  जा  रही  है  श्रथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  कुछ  बाजारों  में  रूई  की

 कीमतों  1974  में  उच्चतम  स्तरों  तक  पहुंची  हुई  की  मतों  की  तुलना  में  गि  रावट  फिर  भी  वे  विगत  वर्ष  की

 इसी  अवधि  की  तुलना  में  अब  भी  aaa  अधिक  हैं  ।  इस  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  ने  रुई  बाजार  में  हस्तक्षेप करने

 का  श्रभी  तक  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  है  ।

 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 भारतीय  फिल्‍मों  की  तस्करी  में  ACHTM  श्रधिकारियों  को  कथित  सांठ-गांठ

 445  3.  st  बी  ०के
 ०  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 उनका  ध्यान  भारतीय  चल  चित्र  निर्यात  निगम  के  ways  चेयरमैन  द्वारा  बार-बार  दिये  गये  इ  न  वक्तव्यों

 की  झोर  दिलाया गया  है  कि  देश  से  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  फिल्मों  की  तस्करी  में  केन्द्रीय  सरकार  के  afam  रियों  की

 गांठ  है  ;

 क्या  उन्होंने  इन  ma  की  जांच  कराई  श्रौर

 यदि  नचा  metas  &

 S/L.8./75—13
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 fact  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  से  fx)  भारतीय  फिल्मों  का  विदेशों  मैं

 तस्कर-निर्यात  किये  जाने  की  रिपोर्टे  सरकार  को  समय-समय  पर  मिलती  रही  हैं  ।  इस  मामले  में  विभाग  के  चोटी

 के  ufaatiat a as-is F की  सांठ-गांठ  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  यदि  कोई  विशिष्ट  सुचना  प्राप्त

 होगी  तो  उसकी  जांच  की  जायेगी  ।

 विमान  यात्री  जालसाजी  में  एयरलाइनों  का  हाथ  होना

 4484.  श्री  न्योतिमंय  बसु  :  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  हाल  में  पता  लगायी  गई  विमान  यात्नी  जालसाजी  में  चार  एयरलाइनों का  कथित

 हाथ है  ;

 यदि  तो  उब  एयरलाइनों  के  नाम  तथा  उनका  ब्यौरा  कया  है  ;

 उनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्या  विशिष्ट  area  हैं  तथा  प्रत्येक  मामले  में  कुल  कितनी  धनराशि  अन्तप्रस्त

 सम्बद्ध  एयरलाइनों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  वह  क्या  है  ?

 पर्यटन  we  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  इस  मामले  में  कोई  विमान  कम्पनी

 नहीं  एक  यात्रा  श्रभिकर्ता के  विरुद्ध  जिसने  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  किया  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 एयर  इंडिया  एम्पलाईज  गिल्ड  को  मान्यता

 4485.  Moers  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एयर  इंडिया  एम्पलाईज  गिल्डਂ  की  सदस्यता  के  सत्यापन  की  कार्यवाही  पुरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  सत्यापन  के  कया  निष्कर्ष  निकले

 क्या  एयर  इंडिया  एम्पलाईज  गिल्ड  को  सदस्यों  की  की  सत्यता  के  पर  मान्यता  प्रदान  की

 जा  रही  है  ah  यदि  तो  कब  तक  ?

 पर्थटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  से  एयर  इण्डिया  एम्पलाईज गिल्ड  ने  दावा

 किया  है  कि  वह  उन  सब  तकनीकी  एवं  गैर  तकनीकी  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व करता  है  जिनका  we  तक  दो

 अलग  द्वारा  प्रतिनिधित्व  किया  जाता  welt  जब  कि  उनमें से  एक  की  मान्यता  1975

 तक  व्य  दूसरे  की  मान्यता  की  श्रवधि  1973  में  समाप्त  हो  गई  ।  गिल्ड  की  मान्यता के  लिए  प्रार्थना  पर
 तभी  विचार  किया  जा  सकेगा  जब  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  इसके  सदस्यों  का  भ्रावश्यक  प्रमाणन  का  काम  पुरा  हो  जायेगा

 ।

 faaratiala A Hazrat में  जेवरातों  का  पकड़ा  जाना

 4486.  श्री  नो  oafk o ०  कृष्णन  :  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  शुल्क  afratical + wage, ने  Wt{a<,  1974  में  सिकन्दराबाद  के  पाट  बाजार  क्षेत्र  में  एक  क्विटल

 से  वजन  के  लगभग  50  लाख  रुपयों  के  लेखा  बाहू  य  जेवरात  पकड़े  श्रौर

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुमार  weat)  :  सिकन्दराबाद में  एक  स्वर्ण-व्यापारी  के  परिसर

 से  श्रक्तूबर  1974 में
 125

 किलोग्राम  वजनी  सोने  के  जेव  रात  पकड़े  गये  जिनका  मूल्य  लगभग  35  लाख  रुपये है  ।

 स्वर्णे-व्यापारी ate  उसकी  पत्नी  उस  स्थान  में  गिरवी  का  कारोबार कर  रहे  जिसके  लिए  केवल
 स्वर्ण

 के  व्यापार
 का

 लाइसेंस  था  ।  पकड़े गये  ArATay| Nn  में  कुछ  ऐसे  भी  थे  जो  गिरवी  के  खातों  में  दर्ज  नहीं  थे  ।  चूंकि  इनसे

 स्वर्ण  नियंत्रण  श्रघिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  होता  है  इस  लिए  स्वर्ण  नियंत्रण  afafraz  के  eta  कार्यवाही  करने

 के  लिए  भ्राभूषणों  की  उपर्युक्त  मात्ना  पकड़  रखी  गई  है  ।
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 1896  (3a  )
 eee  ne

 राज्यों  में  पयंटन  विकास  निगमों  की  स्थापना

 4488.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्या  e  श्रौर  नागर  विमानन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 किन-किन  cost  ने  प्रपने  पृथक  पर्यटन  विकास  निगम  स्थापित  कर  लिए

 किन  राज्यों ने  ऐसे  निगम  स्थापित नहीं  किये  श्र

 वर्ष  1974-75  में  केन्द्र  ने  उन  राज्यों  को  पर्यटन  विकास  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  कितनी  वित्तीय

 सहायता  दी  है  ?

 पर्यटन  wit  नागर  विमानम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  सुरेन्द्र  पाल  :  हिमाचल

 जम्मू व  के  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  में  पयंटन  विकास  निगमों की  स्थापना

 की  जा  चुकी है  ।  राजस्थान  में  एक  होटल  कारपोरेशन  की  स्थापना  की  गई  है

 यह  पता  चला  है  कि  मध्य  महाराष्ट्र  तथा  उड़ीसा  की  राज्य  सरकारें  पर्यटन  विकास  निगम

 स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  हैं  ।

 श्रॉध्  पंजाब  तथा  त्रिपुरा  राज्यों  ने  प्रभी  ऐसे  निगम  स्थापित

 नहीं किए  हैं  ।

 राज्य  पर्यटन  विभाग  निगमों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  ae  राज्य  सरकारों का

 यित्व  है  कि  वे  उनके  द्वारा  स्थापित  किये  गये  सरका  री  निगमों  के  लिए  निधियों  की  व्यवस्था  करें  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  पटसन  की  खरोद

 4489.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  wea  पट  सन  के  क्रय-विक्रय के  बारे
 में  9  WATT,  1974 के  भ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  2086  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम  चालू  फसल  में  कच्चे  पटसन  की  25  लाख  गांठें  खरीदने का  लक्ष्य  पुरा  कर

 सकेगा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  श्रौर

 भारतीय  पटसन  निगम  किस  मूल्य  पर  उत्पादकों  से  पटसन  खरीद  सकता

 बाणिज्य  मंत्रालय में  3q-Arat  (ait  विश्वनाथ  प्रताप  a)  :  तथा  इस  मौसम  में  संभावित कम

 फसल  को  ध्यान  में  रख  ने  के  बाद  भारतीय  पटसन  निगम  ने  वसूली  के  लक्ष्य  में  कमी  करते  इसे  15  लाख  गांठ  कर  दिया  है  ।

 किन्तु  भ्रपर्याप्त  घन  के  कारण  निगम  को  अपने  कार्याकलाप  उन्हीं  बाजारों  में  केन्द्रित  करने  पड़  रहें  हैं  जहां  कीमतें

 स्यूनतम  कानूनी  की  मतों  के  प्रपेक्षाकृत  कम  चल  रही  1974 के  तक  निगम  ने  लगभग  3.90

 लाख  गांठें खरीदी  थीं  ।

 भारतीय पटसन  निगम  बाजार  में  चल  रही  कीमतों  पर  पटसन  हासिल  करता  रहा  है  जो  प्रत्येक  बाजार  श्र

 प्रत्येक  किस्म  के
 सम्बन्ध  में  भिन्न-भिन्न होती  हैं  ।

 काफी  बोर्ड  के  बारे  में  सरक र  aforaty

 4490.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गोड़ा

 ait  सो०  Fo  जाफर  शरोफ  :

 क्या  थाणिल्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काफी ate  के  प्र  ति  सरकार  के  दृष्टिकोण  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ;

 कया  निम्नतम  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  बोर्डे  को  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  उत्पादन  लागत  पर  भी  विचार  करना

 चाहिए  जेसाकि  रबड़  बोर्ड  करत  झर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ait  विश्वमाथ  प्रताप  :  जी  नहीं 1

 तथा  वतंमान  उत्पादन  लागत  श्रखिल  भारतीय  झाघार  पर  काफी  की  कुल  मिलाकर  उत्पादन  लागत

 को ध्यान में  रख  कर  निर्धारित  की  गई  सरकार  ने  हाल  ही  में  काफी  की  उत्पादन  लागत  निर्धारित  करने  के  लिए

 एक
 समिति

 का  गठन  किया है  जो  इस
 संबंध

 में  बभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार  करेगी
 |

 WT  तेयार  भारतीय  माल  का  जापान  द्वारा  प्रायात

 4491.  श्री  डी ०  बो०  चन्द्रगौड़ा :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किं  :

 क्या  भारत  ate  जापान  की  व्यापार  सहयोग  समिति  ने  भारत  में  प्रधिक  जापानी  पूंजी  निवेश
 तथा

 जापान  द्वारा  अधिक  अर्ध  तैयार  भारतीय माल  के  ग्रायात  की  सम्भावना  में  सुधार  किया

 यदि  तो  उसमें  कितनी  प्रगतिहुई है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  व्यापार  सहयोगਂ

 समिति की  संयुक्त  बैठक  में  हुए  विचार  विमर्शों  का  लक्ष्य  भारत-जापान  तथा  वाणिज्यिक  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  सुदृढ़
 बनाना था  बैठक  (1)  दोनों  में  से  प्रत्येक  देश  में  उद्यमियों  को  सामने  श्राने  वाली  समस्याओं  पर  तुरन्त  गौर
 तथा  (2)  भारत-जापान तथा  तीसरे  देशों  में  व्यापार  की  नई  लाइनों  तथा  तकनीकी  व  वित्तीय  संयुवत  सहयोग

 का

 ध्रध्ययन  करने  एवं  रे  में  सिफारिश करने  के  लिए  दोनों  देशों  में  प्रभावी  तंत्र  स्थापित  करने  का  विनिश्चय  किया  ।

 मध्य  के  देशों  में  भारतीय  wea  कार्यालय  की  स्थापना

 4492.  श्री  श्ररविन्द एम  ०  पटेल

 थी  aanifzat :

 कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  पूर्व  के  देशों  में  भारत  सरकार  का  पर्यटन  कार्यालय  खोलने  के  में  कोई  श्रन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 गया है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  सुरेन्द्र  पाल  fag):  ग्रौर  कुर्बत में  एक

 कार्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  कार्यालय पर्यटन  के  प्रचार  एवं  श्रभिवद्धि की  दृष्टि  से  समस्त  पश्चिम  एशिया

 क्षेत्र  की  सेवा  करेगा

 कम्पनियों  का  ama  तथा  निर्यात

 4493.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  साथ  सहयोग  से  चलने  वाली  विदेशी  स्वामित्व बाली  कम्पनियो ंने  1964-65

 से  1969-70  की  rafe  के  दौरान  way  कुल  निर्यात  की  तुलना  में  कम  मूल्य  का  सामान  ग्रायात  किया  था  ;

 यदि  तो  इन  वर्षों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  सहयोग  से  चलने  वाली  बिदेशी  स्वामित्व  वाली  कम्पनियों

 ने  कितने  मूल्य  का  सामान  झायात  तथा  निर्यात  किया  है  ;  ,

 war  विदेशी  स्वामित्व  बाली  कम्पनियां  इस  देश  का  धन  बाहर  रही

 यदि  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  सो
 ०  सुब्रह्मण्यम :  भारतीय  ford  बैक  के  उद्योग  में  विदेशी  वित्तीय  शौर  तकनीकी

 सहयोग का  सर्वेक्षण  निष्कर्षਂ  में  उपलब्ध  आांकड़ों  के  जो  बैंक के  1974 के  बुलेटिन  में  प्रकाशित

 हुझा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  सहयोग  करने  वाली  विदेशी  स्वामित्व  की  कम्पनियों  जिनमें  सहायक  50

 प्रतिशत  से  कम  विदेशी  शेयरों वाली  ate  एकदम  तकनीकी  सहयोग  वाली  कम्पनियां  शामिल  1964-

 65  से  1969-70  के  दौरान
 श्रपने  निर्यातों  के  मुकाबले  wes  माल  झादि  के  रूप  में अधिक. झ्ायात किया | grave  किया
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 1964-65 से  1969-70  के  दौरान  गैर-सरकारी क्षेत्र  की  विदेशी  सहयोगी  कम्पनियों  के  प्रायात  झर  निर्यात

 की  कुल  रकमें  1600.2  करोड़  रुपए  728.7 करोड़  रुपए  थीं  ।

 शर  इन  कम्पनियों  द्वारा  किये  गये  प्रायात  ate  निर्यात  के  ही  श्रांकड़ों  से  विदेशी  स्वामित्व  वाली

 नियों  से  किये  जाने  वाले  सहयोग  के  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  निष्कर्ष  निकालना  ठीकਂ  नहीं  होगा  |  विदेशी  सहयोग  के  प्राथिक

 लाभों  का  sata  लगाने  के  लिए  केवल  निर्यात  से  होने  वाली  झ्रामदनी  are  झ्ायातों  सहित सभी  प्रकार  से  बाहर

 भेजी  गई  रकमों को  ही  हिसाब में  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  बल्कि  wea  बातों  जैसे  उत्पादन  में  ग्रायात

 रोजगार  प्रौद्योगिकी  में  होने  वाली  निर्यात  प्रोत्साहन  झ्ादि  को  भी  हिसाब  में  लिया  जाना  चाहिए  ।

 विदेशी  सहयोग के  लिए  मंजूरी  देते  समय  इन  सब  पहलुझ्रों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 पटसन  की  खरीद  के  लिए  भारतीय  पटसन  निगम के  लिए  राशि

 4494.  एन०  ई०

 के  ०  मालन्ना

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  उत्पादकों से  पटसन  खरीदने के  लिए  अ्रविलम्ब नीय  श्राधार

 पर  alan  राशि  दिए  जाने  के  भारतीय  घटसन  निगम  के  प्रनुरोध  पर  कया  निर्णय  लिया  ताकि  उन्हें  मिल  मा  लिकों  द्वारा

 पटसन  की  खरीद  कम  कर  दिए  जाने  से  उत्पन्न  निराशाजनक  स्थिति  से  बचाया  जा  सके  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  सरकार ने  भारतीय  पटसन  निगम  को  ऋण  के  रूप

 में  एक  करोड़  स०  रिलीज किये  हैं  ।  सरकार  ने  भारतीय  ford  बेंक  को  भी  इसके  लिए  मना  लिया  हैकि  ऋण  सीमा  में

 एक  करोड़  रुपये  की  वुद्धि  की  जाये  |

 इंस्टीट्यूट  ग्राफ  पब्लिक  एडसिनिस्ट्रेशन  द्वारा  बनाया  गया  AACA °  कार्य  क्रम

 4495.  श्री  एस०  एन०  fast  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  इस्टीट्यूट
 ग्राफ  पब्लिक  एडमिनिस्ट्रेशन ने  एक

 नया
 अनुसंधान  कार्यक्रम  बनाया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या

 वर्ष  1974-75 शौर  वर्ष  1975-76 के  दौरान  इस  संस्थान  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार

 ह ै?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव
 कुमार  मुखर्जी  ):  (#)  तथा  श्रनुसंधान  तो  भारतीय  लोक  प्र  शासन

 संस्थान  का  काफीਂ  समय  से  एक  प्रगामी  कार्यकलाप  रहा  है  श्रौर  इस  कार्याकलाप  पर  बहुत  बल  दिया  जाता  है  ।

 इस  समय  लगभग  बीस  पर  काय  जारी  है  |  वर्तमान  अनुसंधान  कार्यक्रमों  में  न्यास  को  निम्नलि  खित  yeaa

 करने हैं
 :--

 (1)  नीति-प्रतिपादन  की  प्रक्रिया  ;

 धज तथा  ata we
 (11)  केन्द्रीय  तथा  क्षेत्रीय  दोनों  स्तरों  प्रशासनिक  संरचना  ve  TT

 (  iii)  प्रशासन  तथा  जनता  के  बीच  संबंध  ;

 (iv)  मात्रात्मक  क्षेत्रों  में  प्रध्ययन  |

 वर्ष  1974-75 में  12.75  लाख  रु०
 तथा  1975-76

 में
 12.00

 लाख  रुपए  का  बि  झनुदान  देने

 का  विचार है  ।

 देश  में  कृषि ae
 खोलने

 का  प्रस्ताव

 4496.  St  के०  TATA  :  क्यां  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार का  वर्ष  1974-75  में  देश  में  कृषि  बैंक  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  उड़ीसा  में  ऐसे  कितने  बैंक  खोले  जानेंगे  ;
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 जिन  स्थानों  पर  ये  बैंक  खोले  जा  ने  हैं  क्या  उनकी  सुची  में  वंगपुर  श्रौर  कोरापुट  भी  सम्मिलित
 भ्ौर

 कृषि  बैंक  खोलने  का  झाधार  क्या  है

 घित्त  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ( stterert  युशीला  जी  नहीं  ।

 (a)  से  ये  सवाल नहीं  उठते  ।

 Setting  up  of  jute  mil]  at  Chakia  in  East  Champaran  (Bihar)

 4497.  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 \a)  whether  Bihar  has  third  place  in  jute  production  in  the  country  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  set  up  a  jute  mill  at  Chakia  in  East  Champaran

 and (Bihar

 (c)  if  so,  the  time  by  which  this  work  is  likely  to  be  taken  up?

 (a) The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap  Singh)
 Yes,  Sir

 (b)  Government  have  no  such  proposal  under  consideration

 (c)  D  not  arise

 परिचालित Fat ~

 4498.  श्रो  मुल्कीराज सेनी  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  देश  में  कुल  कितनी  मुद्रा

 राशि  परिंचलन  में  है
 ?

 30  1974  तक  देश में  लगभग  6010 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( eit  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )

 EUS  रुपए  की  मुद्रा  जारी  थी  ।

 ere  साला  ताशार  दे  साथ
 4499.  श्री  एस०  सो

 ०  सामन्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे गे  कि
 :

 भारत  से  बाहर  जाने  वाले  और  भारत  में  बाहर  से  art  वाले  सामान  के  व्यापार  के  बारे  में
 सांझा  बाजार  के  साथ  क्या  व्यापार  करार  हुए  हैं

 इन  करारों  से  भारत  को  कितना  लाभ  होने  की  सम्भावना  शौर

 व्यापार करार  की  झवधि  क्या  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  3q-Ral  (att  विशवनाथ  sata  faz)  )  से  भारत  oh  aaa  झाथिक
 समुदाय के  बीच  वाणिज्यिक  सहयोग  करार  1  1974  से  लाग  gat  श्र  यह  पांच  वर्षों  की  ग्रवधि के लिए के  लिए

 बेध  है  ।  करार  का  मुख्य  उद्देश्य  तुलनात्मक  लाभ  व  परस्परहित के  बधार  पर  परस्पर  वाणिज्यिक  श्रादान  प्रदानों  का

 विकास  करना है  ।  करार  के  अन्तगत  दोनों  पक्षों  के  बीच  वाणिज्यिक आदान  प्रदानों  के  विकास  तथा  विविधीकरण

 में  बाधा  डालने  वाली  किसी  भी  कठिनाई की  जांच  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  श्रायोग  की  स्थापना  की  भी  व्यवस्था है

 संयुक्त  श्रायोग
 का

 कार्य  पूरक  संभाव्यतात्ों  के  अ्रनुसार  वा  णिज्यक  तथा  आ्राथिक  संबंधों
 को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  alae

 तथा  वाणिज्यिक  सहयोग  के  मागोंपायों  का  पता  लगाना  ate  पारस्परिक  व्यापार  पैटर्न  विपणन  ढांचों  के  उत्तरोत्तर

 अनुकलन के  लिए  मार्गोपायों  पर  विचार  करना  शौर  उनकी  सिफारिश  करना  है  ।

 पटमन  तथा  कयर  संबंधी  व्यापार  के  संबंध  में  पूथक  सैकटोरल करार  हैं  जो  1974  को  लागू  इए
 श्र  वे  1975  के  wea  तक  बैध  हैं  ।

 दोनों  करारों  के  अन्तर्गत  समुदाय  ने  कतिपय  टैरिफ  निलम्बन  झर  कोटा

 मंजूर  किये  हैं  दोनों  करारों  के  अ्रन्तगंत  गवेषणा  तथा  विकास  ate  उद्योगों  के  बीच  व्यगस्था  है  |

 ard  कि  इन  करारों  से  व्यापार  के  विकास  ate  विविधिकरण  में  ate  व्यापार  संबंधी  समस्याधों के  समाघान
 निकालने के  लिए  एक  मंच  देने  में  मदद  मिलेगी  ।
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 द स्त  उसर

 Financial  Assistance  to  States

 e e 4500.  Shri  B.S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Centrat  Government  are  not  in  a  position  to  give  financial  assistance
 to  the  Sta‘e  Governments  to  provide  relief  to  the  people  affected  by  drought  and  flood’ in  the
 ‘various  parts  of  the  country;

 (b)  if  so,  the  measures  suggested  by  the  Central  Government  to  the  State  Governments
 for  solving  this  problem;  and

 (c)  the  reasons  for  not  giving  financia!  assistance  to  the  State  Governments  for  relief

 purposes.

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  :  (a)  to  (c)  Following  the  Sixth  Finance
 Commission’s  recommendations  the  previous  scheme  of  assistance  to  States  for  relief  expendi-
 ture,  which  was  in  force  till  1973-74,  has  been  rescinded  with  effect  from  the  Ist  April,  1974.
 The  present  policy  in  this  regard  is  that  financial  assistance  from  the  Centre  will  be  provided
 where  absolutely  essential,  oaly  by  way  of  advance  of  Plan  assistance  or  assistance  under

 drought  prone  areas  programme  and  tribal  development  flan  provisions.  Any  such  advance
 assistance  will,  however,  be  set  of  against  the  normal  Plan  assistance  due  to  the  State  in  the

 succeeding  year.  Such  advance  assistance  will  be  considered  after  the  State  Governments
 have  taken  steps  to  fully  utilize  the  margin  money  provided  by  the  Finance  Commission  for
 relief  expeaditure,  to  divert  Plan  funds  from  variois  sectors  as  well  as  fro.n  the  non-a  Tected
 areas  of  the  State  to  development  works  in  tie  affected  areas,  to  provid:  employment  to  the
 affected  population  on  continuing  major  and  medium  irrigation  projects  and  other  works
 included  in  the  plan,  to  ‘it  relief  employment  programmes  into  specific  schemes  under  the
 drought  prone  areas  programme,  tribal  development  plan  provisions  etc.,  and  to  raise  addi-
 tional  resources  specifically  for  financing  relief  expenditures.

 In  terms  of  this  policy,  the  drought/flood  situation  in  the  States  of  Assam,  Bihar,
 Gujarat,  Madhya  Pradesh,  Orissa,  Rajasthan  and  West  Bengal  has  been  assessed  by  the  Centre

 and  the  question  of
 Providing

 Central  assistance  to  them  is  under  consideration.

 भारतीय  रुई  निगम  ट्टारा रुई  की  खरीद  aa  जाना

 4501.  ait  भालजी  भाई  परमार  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि :

 क्या  रूई  की  खरीद  न  किये  जाने  के  निर्णय  के  परिणामस्वरुप  भारतीय  रुई  निगम  से  कुछ  की

 छंटनी  कर  दी  गई  है  श्ौर  कुछ  कर्मचारियों  की  छंटनी  की  सम्भावना

 क्या  किसानों  ote  कमंचारियों  को  होने  वाली  कठिनाई  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकर  का  विचार

 रूई  निगम  द्वारा  रुई  की  खरीद  के  बारे  में  अपने  निर्णय पर  पुनः  विचार करने  का  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  नहीं

 भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  घरेलू  बाजार  में  प्रवे  ग  rata  को  भारतीय  feta  बैक  द्वारा  ऋष  सुविधाएं

 | क | rie देने  पर  निर्भर  ।  मामले  पर  सक्रिय  रूप  से  के  साथ-साथ  उभोाक्त  ह  हितों  भारतीय  रिज

 had  OLA ्य  rr  op  को  ध्यान  में  रखते बेक
 के

 बस  धत  की
 को  तवा

 ब  यवस्था यर  का  दबाव  कम

 किया  जा  रहा  है  ।

 fara  बेक  से  ऋण

 im शि  31  1974  को  श्राई० 4502.  st  भालजी  भाई  परमार  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 (3 वी  ०  ग्रार०  डी ०  ad  2  ऋण  की  कितनी  राशि  बकाया  रह  गई  ?

 faa  wat  ato  सुब्रह्मण्यम  )  31  ज माच  1974  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निमाण  विकास  बैक  ऋण  संख्या

 ०  एन ०  की  बकाया  रकम  लगभग  7.10  करोड़  रुपये  (95.8 लाख  प्रमरीकी  थी
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 Writte:  Auswers
 December

 13,  1974 i  ro

 पटसन  उद्योग  की  वित्तीय  श्रावश्यकता  के  बारे  में  झनु

 4503.  श्री  राज  राज  fag  देव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  को  वित्तीय  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया  श्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर  उनकी  पूर्ति  के  लिए  ऋण  सुविधाओं  में  ढील  देने  के

 लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  sata  faz)  तथा  पटसन  का  स्टाक  रखने

 झर  पटसन  माल  के  उत्पादन  के  लिये  पटसन  उद्योग  की  झ्रावश्यकताश्रों  का  श्रनुम।न  लगा  लिया  गया  है  ।  भारत  सरकार  ने

 भारतीय  रिजर्व  बक  से  wade  किया  है  कि  वह  लागू  सामान्य  ऋण  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हु  ए  पटसन  उद्योग  के  लिए

 उपयुक्त  घन  देने  के  बारे  में  विचार  करें  ।

 वादरा  श्योर  नागर  हवेली  क्षेत्रों  में  झ्रावस्यक  वस्तुएं  ले  जाने  में  ढील

 4504.  श्री  आर०  ज्यार०  पटेल  :  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने की  कृपी  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  दादरा  ्रौर  नागर  हवेली  के  लोगों  को  वनस्पति  मिट्टी  का  तेल  तथा  wea

 ग्रावश्यक  वस्तुएं  साथ  में  लगे  गुजरात  श्रौर  महाराष्ट्र के  क्षेत्रों  से  ले  जाने  के  बारे  में  कस्टम  चैकिंग  में  कुछ  छूट  देने  का

 विचार  है  क्योंकि  दादरा  नागर  हवेली  एक  पिछड़ा  gm  क्षेत्र  है  प्रौर  वह  साथ  में  लगे  राज्यों  पर  निर्भर  रहता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  संब्ालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी ):  Ce  are  दादरा  श्रौर
 नागर  हवेली  के

 लोगों

 द्वारा  गुजरात  भर  महाराष्ट्र  के  आस-पास  के  क्षेत्रों  से  ले  जाये  जा  रहे  वनस्पति  मिट्टी-तेल  तथा

 वास्तव  से  टाट |  walla  राश्रौर  नागर  हवेली के
 अवश्यक  वस्तुद्नों  के  लाने-ले  जाने  पर  सीमा  शुल्क  को  इष्टि  से  कोई  रोक  नहीं है  ।

 पास  कोई  सीमाशुल्क  चौकियां  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकर  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता

 4505.  mt  वोरभव्र  fag
 भरो  रामावतार  शास्त्री

 श्री  एस०  एम०  बनर्जों

 श्री  बनसाली  पटनायक

 श्रो  एम ०  कतामुत  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {  )  क्या  तोसरे  वेतन  mie  की  सिफारिशों  के  ्नुसार  1974  से
 मंहगाई  भत्ते

 की  तीन  किस्तें

 केन्द्रीय  सरकार  के
 कर्मचा  रियों  को  देय  ate

 यदि  इन  किस्तों  को  मंजूर  न  क  रने  के  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  प्रणव  कु  मार  =  1974,  1  1974  आर

 1  1974
 से  मंहगाई भत्ते  की  विस्तें देय  हो  चुकी  हैं  ।

 किस्तें  देव  होगई  उनकी  नि  देने  को  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 विभिन्‍न  संगठनों  द्वारा  भ्रनित्य॑  जमा  योजना  को  हटाने  के  लिए  ~ Drala

 4506.  श्री  बीरसद्र  सिंह  :  क्या  बित  मंत्री  ग्रह  any  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विभिन्‍न  संगठनों  से  प्रनिवार्य  जमा  योजना  को  हटाने  के  लिये  अभ्यावेदन  ate  अपील  प्राप्त

 दए  ate
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 22  1896  लिखित  उत्तर

 क्या  यह  श्रपना  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सफल  नहीं  रही  है  श्रौर  यदि  तो
 इस  मामले में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  ato  :  माननीय  सदस्य  का  संकेत  अतिरिक्त  परिलब्धियों

 1974  की  श्रोर है  ।  इस  अधिनियम  को  वापस  लेने  के  लिए  सरकार  को  कुछ  से
 अभ्यावेदन  श्र  भ्रपीलें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 यह  मानने  के  लिए  कोई  ATATS  नहीं है  कि  यह  श्रधिनियम  अपने  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  सिफ़र  रहा  है  झौर  इस

 लिए  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  होने  का  प्रशन  पैदा  नहीं  होता  ।

 श्रॉंकारलाल  मिन्त्री  के  निवास  स्थान  श्रौर  व्यापारिक  स्थानों  पर  छापा

 4507.  श्री  Moho  दास  चौधरी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  शुल्क  और  ने  संयूक्त  रूप  से  1974  में

 कुरस्योंग  और  कलकत्ता  स्थित  अ्रॉकार  लाल  feat  के  निवास  श्रौर  व्यापारिक  स्थानों  पर  छापा  मारा

 जिनमें  दार्जिलिंग  जिले  की  मुन्डाकोटी  ait  गयागंगा  a  स्टेट्स  भी  शामिल  जिन्हें  उसने  वर्ष

 1959 से  1962  के  बीच  खरीदा  अ्रौर  saa  झ्रधिका  रियों  ने  भारी  मात्रा में  तस्करी  का  सामान  पकड़ा था  तथा

 कुछ  को  गिरफ्तार  किया

 क्या  कथित  मंत्री को  तिब्बत से  कथित  तस्करी  के  लिए  चीनी  श्राक्रमण  के  दौरान  भारत  रक्षा

 नियमों  के  sedate  गिरफ्तार  किया  गया

 क्या  थिरानी  एण्ड  कम्पनी  कलिम्पोंग  प्रापर्टीज  लि ०,  कलकत्ता  श्र  दार्जिलिंग  कन्सोलीडेटिड टी
 कम्पनी  लि  ०,  लन्दन  जिनके  स्थानीय  एजेन्ट  डेवेनपोटं  एण्ड  कम्पनी  प्राइबेट  लि  ०,  कलकत्ता  तीन  ग्ग्टी  ि. ह स्ट्ट्स न

 खरीदने  के  लिए  उसने  जो  धन  खर्चें  उसके  स्रोतों  के  बारे  में  सरकार  ने  इस  बीच  जांच  कर  ली  श्रौर

 यदि  at,  तो  निष्कर्षों  का  ब्यौरा क्या  है  alt  सरकार  का  क्या  कांयेवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  सीमाशुल्क  afaatfeat  तथा  भ्रायकर

 प्रघिकारियों ने  संयुक्त  रूप  से  8  1974  को  श्रोकार  लाल  fiat  के  निम्नलिखित  परिसरों की  तलाशियां

 (1)  कलिम्पोंग  स्थित  मैसर्स  faar  ट्रान्सपोर्ट  कम्पनी  का

 (ii)  सिलिगुड़ी  स्थित  मैससें  मिनती  ट्रा्सपोट  कम्पनी  का

 (iii)  कलिम्पोंग  स्थित  stare  लाल  मिनती का  निवास

 (iv)  बागडौगरा  में  मै०  गयागंगा  टी  एस्टेट्स  का  कार्यालय  ।  कलिम्पोंग  तथा  सिलिगुड़ी  स्थित  मैससे

 मिंत्री  ट्रान्सपोर्ट  कम्पनी  के  परिसरों  से  सीमाशुल्क  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  10,000  रु०  मूल्य के

 कुछ  विदेश  निर्मित  मोटर  पुर्जों  को  पकड़ा  गया  था  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं  किया

 गया  था  कयोंकि  वे  वस्तुएं  श्रधिसूचित  वस्तुएं  नहीं  थी  कम्पनी  उनको  श्रपने  पास
 रखने

 के  सम्बन्ध

 में  कानूनी  लिखित  प्रमाण  प्रस्तुत  करना  चाहती  थी  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 शर
 मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ate  उन  व्यक्तियों  के  खिलाफ  कार्यवाही की  जायेगी

 जिन्होंने  श्रायकर  कानूनों  श्रादि  का  उलंघन  किया  होगा

 गया  गंगा  टी  एस्टेट्स

 4508.
 श्री  बी०  के०  दासचौधरी :  कया  वाणिज्य मंत्री  गया  गंगा  टी  एस्टेट्स के  बारे  में  19  श्रप्रैल  1974

 के
 ग्रतारांकित  प्रश्न  सं०  7408  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें
 कि  :

 क्या  जानकारी  इस  बीच  एकत्रित  करली  गई  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 5/Lok  Sabha/75—14
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 Written  Answers
 अह  कि  December  13,  1974

 after  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  :  तथा  19  1974  कों  पूछे

 गए  प्रतारांकित  प्रश्न  सं  ०  7408  के  भाग  से  के  उत्तर  में  जानकारी  निम्नलिखित  है

 11  तथा  18  श्रप्रैल  प्रौर  2  मई  1972 को  भारी  शोला  वर्षा  art  झंधड़  से  क्षतिग्रस्त  aoa  गया  मंगा
 टी  urea में  153.40  go  में  चाय  का  पुनर्रोपण  करने  के  लिये  मिंत्री  टी  ao  प्रा०  लि०  से  1-6-72  को  एक  श्रावेदन

 प्राप्त  था  ।  इस  पर  प्राथमिकता  के  श्राधघार  पर  कार्यवाही  की  गई  झौर  उसका  अनुमोदन  करके  3-7-72  को

 उसकी  सूचना  कम्पनी को  दे  दी  गई  ।  पौधे  उखाड़ने  का  काम  उसके  तत्काल  बाद  शुरू  हो  गया  प्रौर  28-12-72 को

 पण  हो  गया
 ।

 पुनररोपण  उपदान  के  तौर  पर  मंजूर  की  गई  6,13,600  zo  की  कुल  राशि  में  से  2,76,  120  रु०  की

 पहली  किश्त  तारीख  31  1973 कै  चैक  द्वारा  कम्पनी  को  दे  दी  गई

 जी  किन्तु  गया  गंगा  टी  एस्टेट  को  हुई  बताई  गई  क्षति  अभूतपूर्व  किस्म  की  salt  क्षेत्रफल  की

 दृष्टि  सै  पभी  तक  सबसे  बड़ी  क्षति  है  ।

 चाय  ने  1974  में  हुई  श्रपनी  बैठक  में  इस  मामले  का  मौके  पर  Weqad  करने के  लिए

 तथ्यान्वेषण  उपसर्थिन्नि  गठित  करने  का  फैसला  किया  है  श्रौर  सरकार  ने  चाय  बोर्ड  के  इस  प्रस्ताव  पर  ae  स्वीकृति दे  दी

 चाय  का  कारोबार  करने  वाली  फर्मों  से  भी उबरकों  का  प्राप्त  होना

 4509.  शी  यी  ०के  ०  दासचोधरी  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1971  की  श्रत्तिम  तिमाही  में  तथा  इसके  बाद  चाय  बो  पूल  के  उवंरकों

 के  कोटे में  मसस॑  जारडिन  एण्ड  हैन्डरसन्स  श्रौर  रैलिस  इंडिया  द्वारा  उवंरकों  की  कितनी  कितनी  मात्रा  प्राप्त

 की  गई  ate  इसी  तिमाही  में  झच्य  फर्मों  को  उर्वरकों  का  कितना  श्राबंटन  किया  गया  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  श्रयवा  चाय  बो  ने  मैसर्स  जारडिन  एण्ड  हैण्डरसन्स  तथा  रें  लिस

 इंडिया  द्वारा  चाय  बागानों  को  उवेरकों के  उचित  वितरण  की  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  उन  चाय  बागानों के  नाम  कया  है  जिन्हें  उर्वरकों का  तिमाह्ीवार  कोटा  मिला  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  1971  की  श्रन्तिम  तिमाही  से  चाय

 बोर्ड  द्वारा
 सभी

 वितरकों  जिनमें  शावालैस  एण्ड  कम्पनी  जारडिन  हैन्डरसन्स  लि ०
 तथा  रैलिज  इण्डिया  लि

 ०

 शामिल  फूल  उबेरकों  तिमाही  पुनरावंटन  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।  | ग्रस्थालय  में  tat गया
 देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  8755/74]

 से  उन  वितरकों को  जिन्हें  चाय  बोर्ड  से  पूल  उवेरक  प्राप्त हो  गए  विभिनन  चाय ~  c
 बागानों  को  way  उवेरक  के  वितरण  का  एक  विवरण  ats  को  प्रस्तुत  करना  पड़ता  है  ।  उन  चाय  बागानों  जिन्हें
 dad

 जारडिन  एण्ड  हैण्डरसन्स तथा  रैलिस  इंडिया  से  पूल  उर्वरकों  सप्लाइयां  प्राप्त  उनके  ढारा

 प्रस्तुत की  गई  एक  सूची  संलग्न  है  ।  इस  संबंध  में  चाय  बागानों  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं हुई  है  ।

 सरकारी  एजेन्सी  के  माध्यम  से  व्यापार  नीति  पर  कौल  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदन

 4510.  sit  मुख्तार  fag  मलिक

 sit  fag  राव  :

 ear  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  एजेन्सी  के  माध्यम  से  व्यापार  नीति  सम्बन्धी  कौल  समिति

 ने  अरपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें क्या  हैं  गौर  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  भें  34-Frat  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  तथा  समिति  का  प्रतिवेदन
 प्राप्त  हो  गमा  है  at  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 थ 2 नन
 1896

 लिखित  उत्तर

 अलाभप्रद  काफो  बागान

 4511.  श्री  भुख्तियार  fag  सलिक

 at  वोरेन्द्र  सिह  राव  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार के  ध्यान में  यह  बात  are  है  कि  देश  में  कुछ  काफी  बागान  भ्रलाभप्रद  श्रौर

 यदि  तो  देश  में  झ्रलाभप्रद  काफी  बागान  कितने  क्षेत्र  में  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  wa-tat  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  की  जानकारी में

 यह  बात  नहीं  me  है  कि  देश  में  प्रलाभकारी  काफी  बागानों  की  कोई  महत्वपूर्ण  संख्या  है  |

 श्रायात  सलाहकार  समितियों  की  aoa

 4512.  श्री  डी  ०पी०  जदेजा

 श्री  श्ररवित्द  पटेल  :

 क्या  बाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 नई  बम्बई  में  स्थित  विभि  क्षेत्रों  की  निर्वात  ate  सलाहकार

 समितियों  की  वर्ष  1973  के  दौरान  कितनी  बार  बैठकें  श्र

 क्या  कुछ  विनिर्दिष्ट वस्तुझ्ों  और  सामान
 की  श्रायात  समस्याओं

 श्रोर  नियाँत  सम्भावनाओं  के
 बारे

 में  उक्त  समितियों  ने  श्रध्ययन  किया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जो  बैठकें  हुई  उनकी  संख्या  निम्नोक्त

 प्रकार हैं  :

 1  «नई  ली

 2  मद्रास

 3  कलकत्ता

 4  बम्बई

 जी

 निर्यात  संवर्धन  के  लिये  फर्मों/कम्पनियों  को  at  गई  सुविधाएं

 451 3.  श्री  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  तथा  व्यापार  गृहो ंके  नाम  कया  हैं  जिनकी  निर्यात  क्षमता  प्रतिब्ष  20  लाख

 अ्रथवा  इससे
 अधिक

 श्रौर

 निर्यात  संवर्धन  के  नाम  से  सरकार ने  इन  फर्मो/कम्पनियों तथा  व्यापार  गृहों  को
 कोन

 सी  सुविधाएं

 दी

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  3a-Fat  विश्वनाथ  प्रताप  :  व्यापार  प्रतिष्ठानों  की  निर्यात

 सम्भाव्यता  के  बारे  में  सरकार  के  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  सुविधाओं  की  श्रनुमति  व्यापार
 प्रतिष्ठान  की  निर्यात  करने  की  संभाव्यता  के  भ्ाधार

 पर  नहीं  दी  जाती  ।

 तस्करी  के  सामान  की  बिक्री

 4514.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र
 :

 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  तस्करों  के  विरुद्ध

 शरू  किये  गये  हाल के  भ्रभियान  के  परिणामस्वरूप  बाजारों  में  तस्करी  के  सामान  की  बिक्री  बन्द हो  गई  है  ?.

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  :  तस्करों  के  विरुद्ध  adit  हाल  में  चलाप  गये

 प्रभियान  के  बाद  तस्करी  के  माल  की  बाजार  में  खुले  श्राम  बिक्री  काफी  सीमित हो  गयी  है  |
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 December  13,  1974 Written
 Answers  ज

 वस्की  कन्सेम्ट्टਂ  का  मामला

 4515.  at  मधु  लिमये  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारने  कन्सेन्ट्रेटਂ  के  मामले  में  न्याय  निणंय  के  प्रतिवेदन  का
 किया

 क्या  सरकार  ने  खुले  बाजार  में  खेप  के  मूल्य का  कोई  गैर  सरकारी  मूल्यांकन  प्राप्त  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया

 क्या  सरकार  इस  मूल्यांकन  से  सहमत  श्रौर

 (=)  क्या  सरकार  ने  मामले  में  हस्तक्षेप  करके  तथा  दोषी  पक्षों  को  खेप  का  निबटान  अच्छा  खास

 खाभ  म  कमाने  देने  का  निणंय  किया है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sit  प्रणव  कुमार  :  टाटा  एक्सपोटंस  लि०  बम्बई  द्वारा
 झायातित  ह्विस्की  कन्सेन्ट्रेट  के  मामले  में  सीमाशुल्क  बम्बई  द्वारा  पारित  न्याय-निर्णय  संबंधी  WTS  की

 शक  प्रति  सरकार  को  मिली  है  ।

 तथा  सरकार  को  माननीय  सदस्य  श्री  ag  लिमये  से  ऐसे  पत्न  प्राप्त  हुए  हूँ  खुले  बाजार

 मैं  रक्त  खेप  का  मूल्य  श्रौर  लाभ  की  गुंजाइश  के  संबंध  में  कुछ  अकड़े  दिये  गये  हैं  ।  श्री  लिमये  ने  बताया  है  कि  न्याय

 footy  करने  वाले  अ्रधिकारी  द्वारा  लगाये  गये  जुर्माने  ate  दण्ड  की  श्रदायगी  करने  पर  भी  WaT HA aT  को  उक्त

 लेप  ये  बड़ा  मुनाफा  होगा

 तथा  सीमाशुल्क  बम्बई  के  न्याय-निणंय  श्रादेश  श्नौर  श्री  लिमये  द्वारा  उठाये  गये

 ब्रश्वों  की  सरकार  हारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 झायात  लाइसेंसों  की  सुविधा  का  दुरुपयोग  करने  वाली  फर्मे  श्ौरर  कम्पनियां

 4516.  श्री  चय  लिमये  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  11  1974  के  लोकसभा  समाचार  भाग  2  के

 tums  1941  में  उल्लिखित  सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्न  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वे  कम्पनियां  कौन-कौन  सी  हैं  जिन्होंने  लाइसेंसों  की  सुविधा का  दुरुपयोग  fem

 कि  sa  (srgaiz  )  दस्तावेज  में  बताया  गया

 क्या  इनके  भ्रथवा  इनमें  से  किसी  एक  के  खिलाफ  कोई  कानूनी  कार्यवाही  की  गई

 «")  क्या  इन्हें  काली  सुची  में  at  करने  अथवा  भविष्य  में  कोई  लाइसेंस  नहीं देने  के  निदेश देने  भादि

 क्षे  कप  मैं  इचके  खिलाफ  कोई  प्रशासनिक  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  श्रोर

 $)  रेड  बक ष्  के  उपबंधों  अथवा  किन्हीं  विनियमों  का  प्रारूप  तैयार  करने  में  यदि  कोई  खामी  रही  हैं  तो

 कबा  इसके
 लिये  जिम्मेदार  afaaifzy  को  qa  कर  दिया  गया  है  ate  इनके  खिलाफ कोई  कार्यवाही  की

 गईं

 बाजिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  श्रनुमान  है  कि  माननीय सदस्य  का

 केबल  उन  फर्मों  से  ही  है  जिनका  उल्लेख  11-9-1974 के  लोकसभा  बुलेटिन  भाग  2  के  पैरा सं०  1941  में

 रुल्लिखित  सभा  पटल  पर  रखे  गये  कागजात  में  किया  गया  है  ।  जहां  तक  इंजीनियरी  यूनिट  के  मामले  का  संबंध  उसका

 लाम  मैससे  भार०  के  मशीन  लुधियाना  है
 ।

 हैदराबाद  के  दो  यूनिटों  के  मामले  से  सम्बन्धित नाम  हैं  :  dad

 भशोक  तथा  पैसे  नरेन्द्र  इंडस्ट्रीज
 ।

 निर्यात  सदन  का  नाम  dad  पाटलीवक्य एण्ड  बम्बई  है  ।  जहां
 तक

 मूल्य  के  बीजक  बनाने  से  संबंधित  मामलों  का  संबंध  श्रभी  जांच  चल  रही  है  श्रौर  हस  में  नाम
 बताया संभग  wel  है  ।

 देदराबाद  के  दो  यूनिटों  के  सम्बन्ध  जिनकी  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  fy,  एक

 afes  पचत  dad  झशोक  इंडस्ट्रीज  के  भभियोजन  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गई  fat  दूसरा  मामला  विचाराधीन  है  ।
 ora

 किसी  फर्मे  के  विरुद्ध  कोई  कानूनी  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।
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 22  1896  ) ne te  nt an  लिखित
 उत्तर

 तथा  हैदराबाद के  दो  यूनिटों  के  संबंध  में  यह  निदेश  दिये  गये  हैं  कि  जब  तक  विभागीय

 कार्यवाही  पूरी  नहीं  कर  ली  जाती  श्रागे  लाइसेंस  देना  रोक  दिया  जाये

 नीति का
 मसौदा  तैयार  करने  में  ऐसी  कोई  खामी  नहीं  थी  जिससे  किसी  झधिकारी

 के
 विरुद्ध

 कार्यवाही  करना  ग्रावश्यक  हो  ।

 विदेशी  सहयोग  करारों  का  अ्रध्ययन  करने  हेतु  सैल

 4517.  श्री  मधु  लिमये
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  संसद  के  वर्ष  1973  के  मानसुन  सत्र  में  विदेशी  मुद्दा  विनियम  विधेयक

 पर  चर्चा  के  दौरान  दिये  गये  इस  सुझाव की  ae  दिलाया  गया है  कि  इस  समस्या  के  संबंध  में  नई  व्यापक  नीति

 बनाने
 हैड  सर्कार  हाय  इस  समय

 चल  रहे  विदेशी  सहयोग  करारों  का  गहराई से  तुलनात्मक  श्रध्ययन  जाना

 क्या  सरकार  के  इस  उद्देश्य  से  रिजर्व  बैंक  gan  वित्त  मंत्रालय  में  कोई  सैल  स्थापित  की  ait

 यदि  तो  ऐसा  श्रध्ययन  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  सी  ०  हां  ।

 श्र  fore  बेंक  श्राफ  इंडिया  विदेशी  सहयोग  के  सम्बन्ध में  नियत  अवधि  के  बाद  नियमित रूप
 ले  सर्वेक्षण  करता  रहता  है  ।  इन  सर्वेक्षणों  के  निष्कर्षों  से  विदेशी  सहयोग  से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  पहलूओं की

 जानकारी  प्राप्त  होती  है  fers  बेक  श्राफ  इंडिया ने  हाल  में  1964-70 की  वर्ष  की  wale  के  बारे  में

 भारतीय  उद्यौगों  में  विदेशी  वित्तीय  श्रौर  तकनीकी  सहयोग  के  बारे  में  ऐसा  ही  एक  श्रध्ययन  किया  था  श्रौर  इसके

 निष्कर्षों  को  अपने जून  1974  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  किया  था  ।  रिजवें  बैंक  आफ  इंडिया  ने  1972-73  को  समाप्त

 होने  वाली  तीन  ag  की  अवधि  के  लिए  भी  ऐसा  ही  श्रध्ययन  करने  का  काम  शुरू  किया  है  ।  सरकार  द्वारा  गठित

 विदेशी  निवेश  ate  विदेशी  सहयोग  के  किसी  प्रस्ताव  की  मंजूरी  देने से  पहले  के  प्रौद्यौगिकी  विशेष के  की
 देश  में  इसकी  उपलब्धता  उसकी  निर्यात  आयात  प्रतिस्थापन  श्रौर  wey  सभी  सम्बन्धित  बातों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  जांच  पड़ताल  करता है  ।  इस  स्थिति  को  देखते  हुए  विदेशी  सहयोग  का  झलग a  विश्लेषण

 किया  जाना  जरूरी  मालूम  नहीं  होता  |

 ae  1971-72,  1972-73  श्रौर  1973-74  में  गह  निर्माण  प्रयोजनों  के  लिए  जीवन  बीमा

 निगम  द्वारा  दिए  गए  ऋण

 4519.  st  समर गुह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गृह-निर्माण  के  लिए  व्यापार  गृहों  उद्यौगपतियों  सरकारी

 कर्मचारियों  निम्न  झाय  वर्ग  शर  ग्रामीण  लोगों  को  वर्ष  1971-72,  1972-73  श्र  1973-74  में  दिये

 गये  ऋणों की  राशि का  ब्यौरा  कया

 उक्त  safe में  इस  प्रकार  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  तथा  कितनी  धनराशि का  वापस  भुगतान  कर

 दिया गया  stk

 कुल  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  बाकी है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  श्रीमती  सुशीला  :  से  श्रावासीय  ऋणों  के  सम्बन्ध  में

 लीवन  बीमा  निगम  ब्ग-वार  रिकाड  नहीं  क्योंकि  इस  प्रकार  के  ऋण  योजना-वार  मंजूर  किए  जाते  saa
 सम्पत्ति  बंधक  मालिकी  के  घर  बनाशोਂ  बी०  कर्मचारी  समिति
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 शअ्रलग-प्रलग  कर्मचारी  योजना  झ्रौर  बस्ती-निर्माण  योजना  ।  जीवन  बीमा  निगम  ने  वर्ष  1971-72,  1972-73

 मौर  1973-74
 में  उपयुक्त  योजनाओं  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  ऋण  मंजूर  किए :
 धि  धि

 1971-72  1972-73  1973-74  रु०  में  )

 सम्पत्ति  बंधक  योजना  302.08  359.11  245.14

 मालिकी  के  घर  बनाझ्ोंਂ

 योजना  488.45  518,40  474.91

 पब्लिक  लिमिटेड

 कम्पनी  mara  योजना  26.00  15.0 0.0
 कुछ  नहीं

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  केਂ  कमेंचा  रियों

 की  सहकारी  श्रावासीय  समितियां  5600

 odlo fro  )  कर्मचारी  असीय
 समिति  योजना  44.05  131,22  118,58

 श्रलग-ग्रलग

 योजना  59.25  176.01  209.46

 बस्ती-निर्मा  38,69  93,00 ा  iter

 Export  of  Iron  Ore

 4520.  Shri  Bhagatram  Rajaram  Manhar
 Shri  Kushok  Bakula

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  the  measures  being  taken  to  augment
 iron  export  from  this  country  and  to  get  remunerative  prices  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap  Singh)  :
 Steps  are  being  taken  to  increase  exports  of  iron  ore  by  augmenting  availability  of  iron  ore  for

 export  by  expansion  of  production  both  in  the  public  and  private  sectors,  provision  of  additional
 railway  facilities  and  development  of  ports.  The  Minerals  &  Met  15  Trading  Corporation,  which
 is  the  canalising  agency  for  export  of  iron  ore,  has  been  negotiating  higher  prices  for  iron  ore
 with  foreign  buyers  and  has  suceeeded  in  secuting  increase  of  34% to  40%  over  prices  of  last

 year.

 कर्माशयल  श्रौर  कोश्रापरेटिव  बेंकों  पर  सरकार  का  नियन्त्रण

 4521,  Mt  घाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  देश  के  कमशिल  ate  कोश्नापरेटिव  बैंकों  पर  श्रधिक  कड़ा  नियन्त्रण  1  लगाने  का  factor
 किया  ग्रौर

 यदि  इसका  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इस  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 विस  मन्त्रालय  में  3q-Wat  (  श्रोमती  सुशीला  श्रौर  वाणिज्यिक  श्रौर  सहकारी  बेंकों  पर

 किस
 प्रकार

 का
 ate

 कितना  नियंत्रण  रखा  इस  बात  की  भारतीय  रिज  बैंक  लगातार  समीक्षा  करता  रहता  है  ।

 राज्य
 व्यापार  निगम

 के  स्टाक  में
 माल  जमा  होना

 4522.  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 शो  श्रार०  ato  स्वामीनाथन

 श्भो  श्रसनन भाई  मेहता
 श्री  Gono  arate  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :
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 फल

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  स्टाक  में  29.52  करोड़ रु०  का  विभिनन  प्रकार  का  माल  जमा  हो

 गया है  ;

 यदि  ना ty  ि तो  कितने-कितने  मूल्य  का  क्या-क्या  माल  जमा  हनना  है  पौर  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 उसके  निपटान के  लिए  क्या  का  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  मस्त्रालय  में  उप  न cosy  ({ बच्ला  \  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां  ।  20-9-74  को  स्टाक  का

 मूल्य  29.52  करोड़ रु०  था  |

 उनके उतना मुख्य

 ह  नथ

 तेल  तथा  चिया  रु०  10.17  करोड़

 रसायन  रु०  8.83  ”

 ग्रौषधियों  तथा  भेषज  Bo  4.77  3

 अन्य  ao  5.75  ”

 रु०  29,52  करोड़
 —  ee

 ac  a तेल  ं  को  खाद्य  विभाग  के  योजनाबद्ध  कार्यक्रम  |  र्  Cat  किया  जाता  हैं  ।  कुछ  राज्यों  द्वारा

 माल  उठाने  की  गति  धीमी  रही  हैं  ।  अन्य  मदों  के  भण्डार जमा  हो  जाने  के  कारणों  में  प्लास्टिक  तथा  रोगन  उद्योग
 द्वारा  श्रपेक्षित  कुछ  रसायनों  की  मांग  में  स्वदेशी  माल  की  पुति  में  सुधार  ate  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में

 गिरावट  शामिल  हैं  ।

 weft  जेसी  कुछ  मदों  में  तीन  महीनों  खपत  के  भण्डारों  मौजूद  रहना  एक

 बहुत ही  सामान्य  बात  है  ।  इस  बात  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  श्राबंटितियों  दवारा  माल  MT star-

 पूर्वक  उठाया  जाए

 Exports  of  Fruits

 4523.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state  :

 (a}  whether  various  varieties  of  fruits  were  exported  by  India  during  1973-74;  and

 (b)  if  so,  total  exports  made  and  the  amount  of  foreign  exchange  earned  therefrom  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Miaistry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap  Singh)  :

 (a)  (b)  A  statement  is  छात  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  L.

 8756/74]

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  द्वारा  कारखानों  की  पंजी  निवेश  सीमा  को  बढ़ाना

 4524.  श्रो  Sto  डी०  देसाई

 श्री  रघनन्दन लाल  भाटिया

 थ्रो  श्रीकिशन  मोदी  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक़  क  केवल  ऐसे  कारखानों  को  सहायता दे  रहे  हैं  जिनमें  7.5  लाख  रुपये  श्र  इससे  कम
 का  पूंजी  निवेश  किया  गया  है  ;
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 )  क्या  पूंजी  निवेश  की  सीमा  ब  ढादी pal  गई  है  ;  श्ौर

 यदि  तो  कितनी ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  3q-Arat  सुशीला  :  से  माननीय सदस्य  का  झाशय

 सम्भवतः  छोटे  पैमाने  के  उन  एककों  को  वित्त  देने  से  जो  प्रवर्धन  झथवा  परिरक्षण-कार्य में  संलग्न  एककों  की

 परिभाषा  में  ग्राते  हैं  तथा  संयंत्र  एवम्‌  मशीनरी  में  जिनका  निवेश  7.5  लाख  रुपय ेसे  अधिक  नहीं  है
 ।

 बैंक  छोटे

 के  उद्योगों को  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र मानते  हैं  7.5  लाख  रुपये की  सीमा  avi  तक  बढ़ाई नहीं  गयी  है
 ।

 राज्य  व्यापार  निगम  का  ईरान  के  साथ  सीमेंट  का  सौदा

 4525.  श्री  डो ०  डो०  देसाई

 श्री  रघनन्दनलाल  भाटिया  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छह  महीने  पहले  राज्य  व्यापार  निगम  ने  तीस  लाख  मीटरी  टन  सीमेंट  का  निर्यात  करने के  लिए

 ईरान  के  साथ  कोई  सौदा  किया  था  ;

 क्या  इस  सौदे  से  भारत  को  भारी  हानि  हुई  हैं  श्नौर  यदि  तो  कितनी  श्रौर  इसके  क्या  कारण

 हानि को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठायें  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 3q-Hat
 विश्वनाथ  प्रताप

 :  जी  हां

 चूंकि  संविदा  का  oat  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है  ah  वित्तीय  परिणाम  बताना  संभव  नहीं  है
 ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 मिल  का  बना  कपड़ा  नियंत्रित  निर्धारित  दरों  पर  उपलब्ध  किया  जाना

 4526.  श्री  डी०  डो०  देसाई

 श्री  रघुनन्दनलाल  भाटिया  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनता  को  मिल का  बना  कपड़ा  नियंत्रित  निर्धारित  दरों  पर  कभी  कभी  उपलब्ध  होता  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  देश  के  वाधिक  उत्पादन की  मात्रा  20  प्रतिशत ही  श्रौसत  नागरिक  के  पास  पहुंचता है  ;

 क्या  इस  कपड़े का  कोटा  प्रत्येक  राज्य  को  श्रावंटित  किया  जाता

 यदि  तो  वितरण  पद्धति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 > वाणिज्य  मंत्रालय  में  Tq-way  विश्वनाथ  प्रताप  :  इसके  बारे

 प्राप्त नहीं  हुई  है  ।

 sor  नहीं  उठता ।

 से  (
 a ~  )  1  1974  स ेप्रत्येक  मिल से  यह  श्रपेक्षित  है  कि  वह  सूती  कपड़े  के  श्रपने  उत्पादन

 का  30  प्रतिशत  कंट्रोल  का  कपड़ा  इस  कपड़े  पर  कानूनी  वितरण  नियंत्रण  लाग  होता  है  ate  श्राम  जनता
 के  उपयोग के  भ्रलावा  उसे  किसी  अरन्य  उपयोग  में  लाने  के  अवसर  बहुत  ही  कम  हैं  ।  इस  कपड़े  के  वितरण  से  सम्बन्धित

 लागू  नीति  के  stare  वस्त्र  TT FT ye  oral  के  श्राधार  पर  अपेक्षित  मात्रा  में  कंट्रोल  के  कपड़े  का  श्रावंटन करता  है  |
 कंट्रोल का  कपड़ा  केवल  निम्नलिखित  निर्धारित  माध्यमों  से  बेंचा  जाना  श्रपेक्षित  है  :-

 (1)  मिलों  की  श्रपनी  खुदरा  दुकानें  ;

 va  ग्रामीण  इलाकों  में  मिलों  द्वारा  aTfaHA  खुदरा  दुकानें  ;

 (2)  सरकारी  eta  के  सुपर  बाजार  ।
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 (3)  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  श्र  उनसे  सहबद्ध  झनेक  सहकारी  संस्थाएं

 (4)  राज्य  सरकारों  के  तत्वावधान  में  चलाई  जा  रही  उचित  दाम  की  दुकानें  ।.

 (5)  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  विनिर्दिष्ट  सहकारी  क्षेत्र  का  अन्य  कोई  प्रशिकरण  |

 हाल  ही  में  वस्त्र  झायुक्त  राज्य  सरकारों  को  निम्नलिखित  श्रौर  मार्गदर्शी  नियम  जारी  किए  गए  है
 ।

 (1)  15,000  से  20,000  की  वाले  wd  नागरीय  केन्द्रों  में  कपड़ा  पहुंचाने  के  लिए  उपाय

 किए  जाएं  ।

 (2)  राशन  कार्डों  घरेलू  कार्डों  श्रादि  को  कंट्रोल  के  कपड़े  की  बिकी  का  झ्राधार  बनाया  जाए

 (3)  कपड़ा  उन  लोगों  को  ५  जाये  जिनकी  मासिक  400  से  कम  हों  ।

 श्रनिवायं  faata  तथा  श्रायात  प्रतिपुति  योजनाश्रों  की  समीक्षा

 4527.  श्री  डो०  डो ०  देसाई

 थ्रो  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्निवाय  निर्यात  तथा  sara  प्रतिपूति  योजनाओं  के  संबंध  में  नीति  की  समीक्षा  के  लिए

 1973 में  बनाई  गई  समिति ने  weedy  सिफारिशें प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उनकी  मोटी  बातें  क्या

 क्या  सरकार  ने  उन  पर  कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  सिफारिशें स्वीकार  कर  ली  गई  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी

 एक  विवरण  है  ।

 से  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 विवरण

 1,  '  निर्यातकों  को  न्यायोचित  कीमतों  पर  स्वदेशी माल  की  सप्लाई  योजनाओं  का  पर्याप्त  विस्तार  होना

 चाहिए ।  यदि  आवश्यक हो  इस  उद्देश्य की  gfe  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  कानूनी  शक्तियां  प्राप्त  की  जानी  चाहिएं

 2.  निर्यात  भ्राडंरों  की  क्रियान्विति के  लिए  मंजूर  किए  गए  afer  लाइसैंसों  के  श्राधार  पर  कच्चे  माल  के

 कन
 के

 संबंध  में  सीमाशुल्क  के  भुगतान  से  छूट  दी  जानी  चाहिए  बशर्तें  उपयुक्त  सुरक्षात्मक  उपायों  की  व्यवस्था कर

 दी  जाए

 3.  यदि  सौदों  की  क्रियान्विति  हेतु  कच्चे  माल  श्रौर  संघटकों का  झायात  सीमाशुल्क  निकासी
 परमिट  भारत  से  भुगतान  किए  पर  जाता  है  ake  विनिर्माण  कार्य  सीमाशुल्क  बाण्ड के  अधीन

 किया  जाता  है  तो  निर्यातक  को  श्रायात-निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक से  लाइसैंस  प्राप्त  किए  बिना  श्रायात करने  की  a
 मति दी  जा  सकती है  ।

 4.
 लाइसैंस  के  प्रयोग  के  लिए  नामांकनों  की  orate  देने  संबंधी  नीति  को  बदला  जा  सकता  है

 नामांकनों की  श्रनुमति  केवल  निम्नलिखित मामलों  में  दी  जानी  चाहिए  :-

 (1)  निर्यातित  उत्पाद  के  विनिर्माता  के  नाम में  ।

 (2)  निर्यातित  उत्पाद
 में  प्रयुक्त  संघटक

 श्रथवा  कच्चे  माल  के  विनिर्माता के  नाम  में
 ।

 @  5.
 नकद  सहायता  की  दर  का  निर्धारण  करने  के  उद्देश्य  से  वाणिज्य  मंत्रालय  को  निर्यात  दस्तावेजों  को  देख

 कर  एफ०  झरो ० बी० प्राप्ति ato  प्राप्ति  की  जांच  पड़ताल करनी  चाहिए  इस  प्रक्रिया के  दौरान  बाणिज्य  मंप्लालय  इस  बात की

 5/L.S./75—15
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 भी  जांच  कर  सकता  है  कि  क्या  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्रयुक्त  ates  बड़े  तथा  लघु  उद्योग  नों  से  निकलने वाले

 उत्पादों से  संबंधित  हैं  ।

 6.  श्रनिवार्य  निर्यात  दायित्वों  संबंधी  योजना  के  चलाने  में  निर्यातकों  की  वास्तविक  यदि  कोई  हों

 को
 दूर  करने  के  लिए  प्रयास  करने

 की
 जरूरत  है

 |

 7.  निर्यात  सदनों  की  योजना  के  कार्यकरण  का  यह  देखने  के  लिए  site  श्राकलन  किया  जाना  चाहिए  कि

 दुरुपयोग  के  अवसरों  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  शर  क्या  परिवतंन  किए  जाने  की  जरूरत  है

 8  2  से  3  वर्षों  के  निर्यात  गतिविधि  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  रोल  को  बढ़ाने  के  लिए  विभिनन

 नाओं के  क्रियान्वयन  का  पुनरीक्षण  किया
 जाना

 ताकि  दिशा  में  ate  उपायों  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 9.  शल्कों  की  वापसी  की  श्रदायगी  के  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  तथा  कारगर  बनाने के  लिए  कार्यवाही  की

 जानी  चाहिए  |

 10,  कतिपथ  विनिर्दिष्ट  लाइनों  पर  निर्यातकों  को  कर  संबंधी  राहत  देने  के  संबंध  में  gang  रूप  में  विचार

 करने  की  श्रावश्यकता है  ।

 चरस  की  तस्करी  में  इंडियन  एयरलाइंस  के  कमंचारियों  का  अ्रन्तग्रस्त  होना

 4528.  श्री  राम  सहाय  पांडे  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि

 क्या  चरस  की  तस्करी  में  इंडियन  एयरलाइंस  के  श्रीनगर  स्थित  कर्मचारियों  शौर  हवाई  ASST  सुरक्षा
 करमचारियों  के  नियमित  रूप  से  ग्रन्तग्रस्त  होने  का  सरकार  को  पता  लगा  शौर

 यदि  तो  ऐसे  कितने  कमेचारी  हैं  शौर  उनके  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 20  तवम्बर  1974  के पयंटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  श्र

 में  श्रीनक्नर  हवाई  wes  पर  नियुक्त  इंडियन  एयरलाइंस  के  कुछ  कर्मचारियों  तथा  विमानक्षेत्र  सुरक्षा  कार्मिकों

 की  चरस  की  तस्करी  में  मिली  भगत  के  बारे  में  एक  प्रेस  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  थी  ।  मामले  की  जम्मू  श्रौर  काश्मीर

 राज्य  की  पुलिस  द्वारा  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  प्रभी  इस  समय  यह  बता  सकना  संभव  नहीं  है  कि  इस  मामले  में  कौन

 शामिल हैं  ।

 गर-उत्पादक  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  लाग  किए  गए  विशेष  उपाय

 4529.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  क्या  faa  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभागों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सभी  प्रकार  के  गैर-उत्पादक  व्यय  को  कम  करने
 J

 के  लिए  कोई  विशेष  उपाय  लागू  किए  गए  हैं  अथवा  विचाराधीन  ्  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  कया  है  और  इससे  यूनिटवार  कितनी  aaa  होने  का  विचार  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  तथा  (a)  मंत्नालयों/विभागों  में

 व्यय की  कटौती  करने  के  लिए  समय-समय पर  उपाय  aaa  गये  हैं  ।  पहले ही  प्रवत्त  उपायों  के  भ्रतिरिक्त

 इस  ae  निम्नलिखित उपाय  लागू  किए  गए  हैं

 (1)  तथा  स्टाफ  संबंधी  झ्रावश्यकताग्रों  को  सभी  मंत्रालयों  द्वारा  समीक्षा  की  जाती  है  जिससे

 अनावश्यक एवं  गौण  कार्यों  का  कम  किया  जाना  सुनिश्चित  हो  सके  तथा  फालत  कमेंचारियों  का  पता
 लगाया जा  सके ।  कर्मचारियों की  संख्या  में  वद्धि  करने  सबंधी  प्रस्तावों  को  स्थगित  रखा  जाएगा  तथा

 उपर्युक्त  समीक्षा  पुरी  होने तक  स्थानीय तौर  पर  श्रथवा  तदर्थ प्राधा  पर  की  जाने  वाली  भर्ती

 झास्थगित  रखी  चाहे  इसका  wa  कर्म  चारियो ंके  विभिन्‍न  वर्गों  के  लिए  विहित  कर्मचारी  नियोजन

 प्रकार  से  हटना  ही  क्यों  न  हो

 (ii)  कार्यालय  यात्रा-भत्ता  तथा  ग्राकस्मिक  व्यय  के  उपबन्धों  पर  10  प्रतिशत की  कटौती  ।

 (iii)  गैर  श्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिए  समयोपरि  भत्ते  की  अदायगी
 प नात  नर  है

 की  कटौती  ह
 पर  होने  वाले  व्यय  10  प्रतिशुत

 100



 लिखित  उत्तर 22  1896

 के  mares ६ द  AALS  ail  नव
 ५ रखा  की  भर्ती  पर  ए प्रतिबंध  । (iv)  दैनिक  मजदूरी

 (४)  नागर  डाक  तथा  तार  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  में  कतिपय  प्रचालन-पदों  को

 छोड़कर  तथा  योजनागत  नई  के  निष्पादन  अथवा  सुरक्षा  सतकंता  के  क्षेत्रों  से  सीधे

 संबंधित  प्रचालन  एवं  तकनीकी  कर्मचारियों  को  नये  पदों  के  निर्माण  पर  प्रतिबंध  दिया

 गया  है  ।

 (vi)  प्रतिनियुक्ति  ग्रथवा  फालतू  पाए  गये  कर्मचारियों  के  समायोजन  द्वारा  भरे  जाने

 वाले  पदों  को  गैर-तकनीकी  तथा  गैर-प्रचालनात्मक  सभी  खाली  पदों  के  भरे  जाने  पर

 बंध  लगा  दिया  गया  है  ।

 (vii)  फालतू पाये  गए  पदों  को  समाप्त करने  श्रथवा  उनका  समायोजन करने  के  विषय  में  अपनी  रिपोर्टों में
 स्टाफ  निरीक्षण  एकक  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  तीन  महीने  की  श्रवधि  के  अन्दर  कार्यान्वित  करना

 (४11)  विदेशों  को  भेजे  जाने  वाले  प्रतिनिधि-मंडलों/भारत  सरकार  के  अधिकारियों  की  यात्राश्ओों  की

 संख्या  तथा  झ्राकार  में  प्रतिबंध  1,

 (ix)  पूरी  की  गई  के  ऐसे  कंमंचारियों  को  हटा  देना  जिनके  नाम  तक

 वेतन-चिट्ठ  में  हैं  ।

 2  मितव्ययिता  संबंधी  वैसे  ही  मार्गदर्शक  श्रनुदेश  सावंजनिक  aa  के  उपक्रमों  को  भी  जारी
 कर  दिये  गए

 +  ।  इसके  श्रतिरिक्त  इन  उपक्रमों  के  श्नुपालना थें  निम्नलिखित  विशिष्ट  उपाय  भी  सुझाए  गये  हैं

 (i)  स्टाफ  संबंधी  झ्ावश्यकताश्ों  की  समीक्षा  तथा  श्रधीनस्थ  कार्यालयों  की  भर्ती  संबंधी  शक्तियों  में  कटौती

 (ii)  उत्पादन  करने  वाले  सार्वजनिक  क्षेत्र के  उद्यमों  में  होने  वाली  नकद  हानियों  के  क्रमशः  उन्मूलन  के

 लिए  प्रयास  ।

 (iil)  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  दी  जाने  वाली  कतिपय  प्रकार  की  राज्य-सहायता  की  समाप्ति
 ।

 उनसे

 ate  की  जायेंगी  कि  वे  विशिष्ट  प्रकार की  हानियों  की  गन्यत्र  लाभों  में  से  प्रतिपूति करें  ।

 प्रशासनिक  ata  को  कम  करने  के  लिए  जो  कतिपय  प्रन्य  उपाय  लागू  गए  वे  निम्नलिखित

 (i)  निर्माण-कार्थ  संबंधी  कार्येक्रमों  में  यथासंभव  श्रदूधे-स्थायी  अथवा  विशिष्टियों  का  श्रपनाया

 जाना  |

 (ii)  प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  में  टेलीफोनों  की  संख्या  में  20  प्रतिश्त  की  कटौती  ।

 (iii)  कागज  के  प्रयोग  में  अधिकतम  किफायत  ।

 (iv)  अधिकारियों  को  मोटर-कार  की  खरीद  के  लिए  दिए  जाने  वाले  भ्रग्रिमों  का  स्थगन

 4  इस  समय  यह  बताना  संभब  नहीं  है  कि  ऊपर  उल्लिखित  विभिनन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  यूनिटवार

 कुल  कितनी  बचत  की  जा  क्योंकि  ये  ate  बातों  पर  श्राधारित  है  ।  बचत  का  निर्धारण  एक  सतत

 प्रक्रिया  है
 ।

 aaa  निर्धारण  के  भ्रनुसार  यह  are  की  जाती है  कि  मितव्ययिता  wat  उपायों  के  परिणामस्वरूप

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  योजना-भिन्‍नਂ  व्यय  में  लगभग  71  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी  |

 call  me.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  I  did  not  interrupt  Question  Hour  knowing  that
 you

 will

 श्री  ज्योतिमंय  aq  श्री  ललित  नारायण  मिश्र
 ने  कल

 जो  कुछ  कहां  उसके  सम्बन्ध

 में  मैंने  ares  पत्र  लिखा  था  ।  उस  सम्बन्ध  में  मैंने  नोटिस  दिया  है  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  चर्चा  समाप्त हो  चुकी  है  |

 at  ज्योतिमंय  बसु  :  उनके  द्वारां  कुछ  कहे  जाने के के  बाद  इस  बात  की  पुष्टि  हो  गई  है  कि  उन्होंने
 कार  को  भंग  किया  है  ।

 Wea  महोदय
 :

 वह  मामला  कल श्रन्तिम रूप  से  निपटा  दिया  गया  था  ।  श्राज  मैं  इसे  किसी  भी  रूप  में  नहीं
 लेना  चाहता
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 श्री  लिमये  किसी  श्रनिर्णीत  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  जा  रहे  हैं  या  वह  कोई  बात  भोर से

 कहना  हैं
 ?  मूझे  बताया  गया  है  कि  यह  अलग  मामला  है  ।  श्री  लिमये  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  I  have  been  treated  very  shabbily  and  want  10  bring  it  to  your
 Dotice.  I  gave  notice  of  a  question  regarding  the  Maruti  Limited  and  I  wanted  that  I  should  get  its

 reply  on  the  11th  December.  But  the  question  has  been  changed  without  my  conSent  am  first

 placing  my  original  question  and  then  the  changed  question

 My  original  question  was:  of  preference

 Will  the  Minister  of  Industry  refer  to  the  Maruti  Limited  Annual  Report  and
 Accounts

 for  filed  with  the  Registrar  of  Companies,  Delhi  and  state;

 (a)  whether  part  of  the  plant  machinery  and  equipments  in  the  proce  of  installation
 referred  to  at  pages  16-17  of  the  said  report  has  been  imported  from  abroad  ;

 (b)  if  So,  the  details  of  the  imported  items  of  plant,  machinery  and  équipments  ;

 (c)  the  magnitude  of  the  imports  as  a  percentage  of  the  total  value  of  the  plant  machin-
 ery  etc.  mentioned  in  (a)  ?

 Now,  see  the  changed  question

 the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased  to  state  ;

 and  accounts  for  1973-74 (a)  whether  according  to  the  Maruti  Ltd.  Annual  Report
 filed  with  the  Registrar  of  Companies,  Delhi,  a  part  of  the  plant  machinery  and  equipments  115-

 talled  and  in  the  process  of  installation  referred  to  at  pages  16-17  of  the  said  report  has  been  im-

 ported  from  abroad;

 That  means  I  am  asking  it  from  the  Government  and  they  are  saying  whether  jt  is  stated

 in  the  report  of  the  Maruti  Limited,  When  I  have  got  the  report,  why  should  1  ask  the  question?

 मारुति  लिमिटेड  ने  यह  नहीं  कहा  है  कि  मशीन  का  वह  भाग  श्रायात  किया  गया  है  ।  उद्योग  मंत्रालय ने  इस

 जटिल  प्रश्न  के  उत्तर  को  टालने  के  लिए  ars  सचिवालय के  साथ  सांठ-गांठ  करके  मेरा  प्रश्न  बदल  दिया  है  ।

 araraet F के  सिवाय  arc  कुछ  नहीं  है  ।

 जब  सचिवालय  सरकार  की  एजेंसी  बन  जाता  दै  श्रौर  सरकार  किसी  व्यक्ति  तथा  उसके  परिवार  की  एजेंसी

 बन  जाती है  तो  संसद HA  चल  सकती है  ?

 मैं  इस  म।मले  पर  बहुत  भ्रधिक  परेशान  हूं
 ।

 मैंने  भ्रपने  प्रश्न  स्वीकार किए  जाने  तथा  उनकी  प्राथमिकता  जानने

 के  लिये  सचिवालय को  जो  पत्र  लिखा  उसका  भी  तक  उत्तर  नहीं  दिया  गा  है  |

 मैं  यह  भी  मानने  से  इन्कार  करता  हूं  कि  यह  श्रवर  सचिवों  की  गलती  है  ।  उद्योग  मंत्रालय we  प्रधान

 मंत्री  सचिवालय  के  कहने  पर  ऐसा  किया  गया  हैं  ।  मेरे  सहयोगी श्री  मध  दंडवते  ने  पहले  ही  श्रारोप  लगाया  है  कि

 बसे  बाद  में  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  प्रधान  मंत्री  सचिवालय  से  किए  जाने  के  बाद  दिये  जायेंग े।

 I  want  your  guidance.

 HEART |  महोदय  :  इस  बारे  मुझे  प्रभी  बताया  गया  है  ।  जिस  क्षण  माननीय  सदस्य  ने  इसे  देखा  उसी  वक्त  वह

 मुझ से  पम्प  करते  तो  अच्छा  होता  श्रौर  मैं  उत्तर  के  साथ  तैयार  रहता  |

 at  मधु  लिमये  |:  मैंने  10  बजे  से  पहले  नोटिस  दे  दिया  था
 ।

 मुझे  इस  पर  बहुत  mata  यह  मामला

 झापके  सचिवालय श्रौर  wearer  महोदय के  बीच  का  है  ।

 at  श्यामनन्दन  मिश्र  :  यदि  प्रश्नों को  इस  प्रकार  नये  ढंग  से  तैयार  किया  जाएगा  प्रोर  टालने
 वाने  उत्तर  दिए  जायेंगे  तो  हमें  सरकार  से  कभी  भी  उत्तर  नहीं  मिलेंगे  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :

 सचिवालय  को  प्रश्नों
 का  पुनरीक्षण करने  का  afar 2% है  श्रौर जब  माननीय  सदस्य  के  पास

 प्रशन  भाए  तो  उन्हें  उस  पर  झ्ापत्ति  करनी  चाहिए  थी  ।
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 1896

 (  शंक  )
 a

 श्री  श्यामनन्दन  मिश्न  :  उनका  कहना  है  कि  उन्हें  बिना  बताये  ही  ऐसा  किया  गया है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  ग्रभी  मूझे  बताई  गई  है  श्र मैं
 इसकी  जांच

 कर  रहा  हूं

 श्री  ज्योतिमंप  बसु  :  श्रापके  द्वारा  प्रश्न  देखें  जाने  चाहिए  ।  मुझे  पूरा  विश्वास है  कि  सभी

 मामलों  में  प्रधान  मंत्री  सचिवालय  सर्वोपरि  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझें  झाश्चर्य  है  कि  मासनीय  सदस्य  ऐसा  कह  रहे  हैं  ।  मननीय  सदस्य  इस  सचिवालय  की

 कार्य  व्यवस्था  के  बारे  कुछ  न  कहें  ।  इस  विषय  पर  मैं  श्रौर  अधिक  कुछ  नहीं  सुनना  चाहता

 श्री  ज्योतिमंथ  aq:  लगभग  तेरह  महीने  पुर्व  मैंने  श्री  डी०पी ०  धर  के  बारे में  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत  किया

 था

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य के  प्रारोप  से  सस्तृष्ट  नहीं हूं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  क बस  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  माननीय  सदस्य  पहले  प्रक्रिया

 नियम  फिर  प्रस्ताव  पेश  करें  ।

 श्री  समर  गह  श्री  मधु  लिमये  के  प्रश्न के  मामले  में  कया  उन्हें  इस  परिवतंन  के  बारे  में

 कारी  दी-गई  थी  ?  श्री  मधु  लिमये ने  कही  है  .

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लिमये  ने  जिस  प्रश्न  का  उल्लेख  किया  वह  मेरे  सामने  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य

 कागज  देख  सकते हैं  इस  तरह की  शुद्धि  करता  रोज  का  कार्य  है  ।  इसमें  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गया  है

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  क्या  में  कोई  तारतम्य  नहीं  बन  रहा  इसमें  बुद्धि  करने  की  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  मधु  लिमये  या  विरोधी  पक्ष  के  किसी  wea  सदस्य  के  साथ  बेठ  कर  कागज  देखने  को

 तैयार हूं  वे  गलती कर  सकते  हैं  ।

 श्री  rq 2  लिमये
 :

 वे  इनमें  शुद्धि  क्यो  करते  हैं
 ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हों  भाषा  ठीक  करनी  होती  ।  ऐसा  नियम है  ।  यदि  इस  काम  को  वाले  किसी

 afararer  ने  गलती  की  है  तो  मैं  यह  सुनिश्चित  करूंगा  कि  ऐसी  गलती  फिरन  की  जाये  ौर  उस  श्रधिकारी  को

 चेतावनी

 श्री  श्रार०  एन०  संसद  सदस्य  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रदत

 (९50  of  Privilege  against  Shri  R.N.  Goenka  M.  P.

 Meret  aga  से  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  हैं  ।

 मैं  पहले  श्री  arco  एन०  गोयिन्का  के  बारे  में  जो  विशेषाधिकर  का  प्रश्न
 है  वह  ले  रहा  हूं  इसे  पहले  ही,निश्चित

 किया  जा  चुका  है

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  मैं
 श्री  एल०  एन०  मिश्र  द्वारा  कल  दिए  गए  वक्तव्य  की  श्रोर  श्रापका

 ध्यान  दिलाना  चाहता हूँ  .
 --  (eae  धान  )

 eet  महोदय  :  वह  मामला  कल  ही  समाप्त  हो  गया था  ।  मैं  इस  पर  श्रौर  चर्चा
 की  श्रनुमति नहीं  दे  रहा

 द्र
 ह  (  ब्य  धान )

 विशेषाधिकार
 के  प्रश्न  के  बारे  में

 10
 सदस्यो ंके  नाम  सुची में  हैं  site  श्री  गोयिन्का  का  भी  है

 ।  बहू  उत्तर  देना

 चाहते हैं  ।

 aft  के०  लकप्पा  :  वह  किस  mart  पर  उत्तर  दें  सकते  हैं  |

 ait  प्रिय  रंजन  दासमुन्शी  :  वह  उत्तर  नहीं  दे  सकते
 ।

 .  (saeFH.)
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 Question  or  F
 rivilege  December

 1974

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :  प्राप

 अपने  ही  विरुद्ध
 क्यों  जाते

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  को  उत्तर  देने  श्रवसर

 दिया गया  था

 हम  इस  मामले  पर  सदा  के  लिए  फैसला  कर  लें  मंत्रियों के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  हैं  और  यदि

 श्राप  इसी  प्रक्रिया का  पालन  करते  हैं  तो  मैं  सम्बन्धित मंत्री  को  उत्तर  देने  के  लिए  अनुमति नहीं  दूंगा  ।

 श्रो  प्रिय  रंजन  दासमुन्शी  :  श्राप  केवल  दो  या  तीन  मिनट  लें  ।  मुझे श्री
 गोन्यिका

 के  भी  विचार  सुनने  हैं
 ।

 श्री  भोगेन्द्र झा  :  इस  विषय  पर  मेरा  पहला  नोटिस  था  ।  कृपया  जांच  कीजिए  त्ौर  तब  निर्णय

 कीजिए  |

 महोदय  :  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  का  नोटिस  पहला है  |

 4  1974  के  दैनिक  समाचार-पत्र  में  4 श्री  प्रियरंजन  दासमुन्शो

 med टु  बी  ट्राइड  फ़ोर  शीर्षक  के  भ्रन्तगंत  समाचार  प्रकाशित  gat  था  ।  मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  उस  दिन  मैंने  aaa  विचार
 इस

 लिए  व्यकंत  किए  थे  कि  मैं  केवल  ag  स्पष्टीकरण  चाहता  था  कि  क्या

 यह  श्री  राम  नाथ  गोयित्का  इस  सभा के  सदस्य  हैं  जो  इंडियन  एक्सप्रैस  मैनेजमैंट  गरुप  के  व्यक्ति  है  ।  यदि  ae  सही  नहीं

 है  तब  तो  समाचार  गलत  है  श्रौर  यह  इस  सभा  के  एक  माननीय  सदस्य  के  विरुद्ध  है  और  इससे  विशेषाधिकार का  प्रश्न

 बनता  है  हम  संभी  को  चाहिए  कि  उन्हें  संरक्षण  दें  ।  विशेषाधिकार के  प्रश्न  में  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  जाना

 चाहिए  कि  यदि  यह  समाचार  सही  है  तो  इसमें  समूचा  सदन  शामिल  है  श्रौर  इसमें  सभा  का  मान  प्रौर  गरिमा  अन्तर्ग्रस्त

 wa  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  विशेष  जांच  यूनिट  ने
 21  1973  को

 श्री  राम
 नाथ  गोयिन्का के  विरुद्ध  भ्रारोप-पत्न  पेश  किया  है  शौर  12  1974 को  एफ०  झाई०  श्रार०  दर्ज  किया  गया है

 meme  महोदय :  यह  मामला  न्याय  निर्णयाधीन  हम  इस  पर चर्चा  नहीं  कर
 सकते

 श्री  प्रियरंजन  aaa:  कहा  गया  है  कि  श्रभियुक्त  संख्या  1,  जो  श्री  राम  नाथ  गोयनका  का

 किसी  दस्तावेज  पर  हस्ताक्षर  करके  बेंक  से  रुपया  प्राप्त  करने  से  सीधा  सम्बन्ध

 श्री  Alo  गोथिन्का  :  यह  सब  झूठ  )

 श्री  rata  दासमुन्शी :  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  श्री  तुल  मोहन राम  के  मामले में  जब  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूसे  की  जांच  पूरी  हो  गई  तो  aga  कहा  था  कि  चूंकि  प्रथम  दृष्टि  में  मामला  बन  गया है  सभा  में  कोई

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया जा  सकता है  ।  इस  मामले  में  भी केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  श्रपनी  जांच  पुरी  कर  ली  है  श्रौर  प्रथम

 दृष्टि  में  मामला  बन  गया  है  ।  श्री  राम  नाथ  गोयिन्का  के  विरुद्ध  धोखाधड़ी  र  श्रापराधिक  षड़यंत्र  के  श्रारोप  हैं  |

 एक  श्रारोप  यह  है  कि  राधा  एण्ड
 कलकता

 झूठी  कम्पनी  समाचार  में  कहा  गया  है
 कि  ऐसी  कोई  कम्पनी

 या  ग्रुप नहीं  है  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  श्री  राम  नाथ  गोयिन्का ने  मद्रास  श्रौर  कलकत्ता  उच्च  न्यायालयों  में  दो

 बार  याचिकाएं  दायर  कीं  श्र वे  खारिज  कर दी  गई  ।

 Tor >  तले
 मेरा  ar  से  अनुरोध  है  कि  जब  प्रथम  दृष्टि  में  मामला  बन  हु  त

 मूल  प्रस्ताव  प्रस्तुत  जा  सकता है  ।

 मेरा  श्राप  से  यह  भी  ace है  कि  श्राप  Ks  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को

 श्रघ्यक्ष  महोदय
 :

 कया  मैं  माननीय  सदस्य  से  एक  बात  पूछ  सकता हूं  ?  क्या  यह  मामला  उनके  इस  संभा  के

 सदस्य के  रूप  में  ग्राचरण के  सम्बन्ध में  है  ?  .  .  .

 या  व्यापारी के  रूप  में  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  areal : Za :  इस
 सभा

 के
 सदस्य

 के  रूप  में  |

 भ्रध्यक्ष महोदय  :  व्यापारी  के  रूप  में  ?

 at  प्रिय
 रंजन  दाससुन्शी

 :  दोनों  ही  रूप में  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठ  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  स्पष्ट  विचार  रखिए  |
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 विशेषाधिकार  का  प्रश्न
 ne  =  ee

 श्री  प्रिय  रंजन  दासमन्शी  :  इसके  श्रतिरिक्त  मैं  ag  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  श्री  जयप्रकाश  नारायण  जो

 कुछ  कर  रह  हैं  उससे  यह  देश  यह  सभा  चिंतित  है  |  ्र्त  मेरा  रोध  है  कि  श्री  जयप्रकाश  नारायण  को  इन

 भ्रष्ट  व्यक्तियो  के  शिकंजे से  cert  के  लिए  दिया  जाये

 श्री  मधु  लिसये  वह  भारतीय  जनता के  शिकंज  में  -  हैं  ax  किसी  के  शिकंजे  में  नहीं हैं

 श्री  प्रिय  रंजन  मैं  इतना  कह  कर ह  अपनी  बात  पूरी  करता
 हुं  कि

 सच्चाई  का
 पता  लगन  के  लिए  इस

 मामले  को
 विशेषाधिकार

 समिति  सौंपा  जाये  ।

 श्री  पी०  के०  देव  मैं  श्री  प्रिय  रंजन  दासमुन्शी  से  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  श्री  तुल  मोहन  राम  झ्रौर

 श्री  राम  नाथ  गोयिन्का  को  समान  कैसे  किया  जा  सकता  ait  तुल  मोहन  राम  ने
 अन्य  सदस्यों  के  जाली  हस्ताक्षर

 बनाये  ।  श्री  गोयिन्का  पर  यह  arta  है  कि  वह  जब  इस  सभा के  सदस्य  नही ंथे  तब  उन्होंने  अपराध  किया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइये  |  आखिर  अनेक  तूल  मोहन  राम  हो  सकते  हैं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  मैंने  यह  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  प्रस्तृत  किया  है  श्र  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस

 विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिए  |  इस  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  at  वित्त  मंत्रालय  पर  कुछ

 प्रभाव  डाला  जाता  है  और  बहुत  गंभीर  बातें  भी  दबाई  जाती हैं  tay  1972  के  बाद  के  दिनों  जब  श्री  गोयिन्का

 इस  सभा  में  थे  तब  केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  के  मूख्य  लागत  लेखा  श्रधिकाड़ी  ने  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  को  एक  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  था  तर  wal  तक  वह  दबा  हुमा  पड़ा है  ।  उस  प्रतिवेदन के  ararHay  ने  पाया  fa  इंडियन  -
 एक्सप्रेस

 प्राइवेट  लिमिटेड  ने  लगभग  23  करोड  रुपये  एकब्रित  किये  जबकि  समूचे  समाचार-पत्न  समूह  की  कुल  शेयर  पूंजी  87

 लाख  रुपये  थी  ।

 इसके  भ्रतिरिक्त  जांचकर्ता  का  1972  का  निष्कर्ष  यह  है  कि  गोयिन्का  कम्पनियों  के  नौ  ग्रुपों  ने  एक्सप्रेस

 aq  में  भागीदारी  की  जो  कम्पनी  नियमों  का  उल्लंघत  है  ।  परन्त  इस  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  वह  इन  गेर-कानूनी

 कामों  दबाने में  सफल  हो  गये  हैं  ।

 श्री  जयप्रकाश  नारायण  ने  श्रपने  एक  लेख  में  निम्न  बात  कही है  जो  1  1974  के  हिन्दी  दैनिक  प्रदीप

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 पिछली  बार  हम  विश्व-श्रमण  के  लिए  गए  तो  हमारा  राह  ay  एक  भारतीय  fra  ने  दिया  |

 इस  बात  की  शंका  है  कि  वहू  भारतीय  fra  श्री  रामनाथ  गोयिन्का  ही  हैं  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad):  I  rise  on  a  point  of  order.  Will  you  allow  to  esta-

 blish  a  case  on  the  ground  of  suspicion  against  any  person  ?  (Interruption)

 Will  you  allow  the  name  of  Shri  Jayaprakash Shri  Shyamnandan  Mishra  (Begusarai)
 Narayan  to  be  brought  in  here?  PleaSe  give  your  ruling  on  this  point  of  order.

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाए जाने  से  पूर्व  मैंने  उनका  ध्यान  श्राकर्षित  किया  था  कि  वह  za  दूर
 के  मामले  में  श्री  जयप्रकाश  नारायण  को  नाम  क्यों  लाते  हैं  ।

 शनी  भोगन्द्र झा  :  मुझे  झपना  निवेदन  पूरा  करने  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  कया  मैं  शुरू  में  ही  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  मैं  इस  मामले  को  उस  मामले  जैसा  नहीं  मानता  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  श्री  गोयिन्का  के  मामले  को  श्री  तुल  मोहन  राम  के  मामले  जैसा  चाहते हैं  तो  वह  इसे
 उचित  ढंग  से  बनायें  श्र  राजनैतिक व्यक्तित्व  को  इसके  थीच  में  न  लाएं  ।  यदि  इसे  राजनीतिक  वाद-विवाद  बनाया

 गया  तो  मैं  इसकी  श्रनुमति  नहीं  दूंगा  |

 श्री  भोगेन्द्र झा झा  :  हमारे  लोकतंत्र  को  ace  करने  के  लिये  घन  का  उपयोग  किया  जा  रहा  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चाहे कुछ  भी  इसमें  विशेषाधिकार का  प्रश्न  कहां  से  ara ?

 श्री  भोगेन्द्र झा  :
 मैं  उसी  बात  पर  थ्रा  रहा  हूं  उस  के  श्रति  रिक्त सापाव  क  उन्होंने  स्वयं  सुझाव  दिया  कि :

 महीनों  तक  मैंने  श्री  घनश्याम  दास  विरला  के  निजी  सचिव  के  पद  पर  भी  किया  था
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 Question  or  Privileg  December
 13,  1974

 व्यवधान

 श्री  समर  गुह  :  झाप  श्रपना  विनिर्णय  दे  चुके  हैं  |  इस  सभा  में  श्री  जयप्रकाश का  नाम  नहीं  लाया

 जा  सकता  |  यह  प्रापके  नियम  का  उल्लंघन है  |

 श्री  जगन्नाथराव  जोशी  :
 )

 :  उन्हें  श्री  जयप्रकाश  नारायण
 का  नाम

 बीच  में  तहीं  लाना  चाहिए  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  यदि  मुझे  तीन  मिनट  की  श्रनुमति दी  जाए  )

 ot  प्रिय  रंजन  दासमुन्शी  :  जो  कुछ  बातें  हैं  उन  का  माननीय  सदस्य  को  उल्लेख  करना  चाहिए  |  श्रापने  विरोधी

 पक्ष  के  सदस्यों  को  प्रधान  मन्त्री  का  नाम  लेने  दिया  है  ?

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  1971  के  इस  कदाचार  का  उन्हें कब  पता  चला  ?

 श्रो  भोगेन्द्र  झा  :  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठायी  गई  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हूं  ।

 श्री  समर  गृह  :  क्या  प्रापर  अपनी  रूलिंग  दे  दी  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गोयिन्का  के  पहले  कांगेस से  तथा  aaa  दल  से  सम्बन्ध  हो  सकते  हैं  ।  परन्तु  यह

 विशेषाधिकार  का  मामला  कैसे  बन  सकता  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  में  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  पर  कोई  आक्षेप  नहीं  करना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :  श्राप  उन्हें  श्री  जय  प्रकाश  का  उल्लेख  करने  दें  ।

 श्री  एच०  के०  एल ०  भगत  (qa  दल्ली  )  :  जब  उन्हें  भाता  है  तब  तो  जय  प्रकाश  नारायण  का  नाम  लिया  जाता

 है  परन्तु जब  कोई  अरन्य  उनका  उल्लेख  करता  है  तो  विरोध  किया  जाता  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :
 श्री  गोयिन्का at  श्री  जय  प्रकाश  से  क्या  सम्बन्ध ?  .

 Shri-Bhogendra  Jha:  have  worked  with  Shri  0.  D.  Birla  as  personal  secretary  and

 when  I  re-joined  A.1.C.C.  he  continued  to  pay my  salary.

 eq  महोदय  :  यह  सर्वथा  असंगत है  ।

 श्री
 भोगेन्द्र  ह  पिछली  गर्मियों में  श्री  गोयिन्का  पटना  गये  थे  तथा  उसके बाद  बिहार  विधान  सभा  के  एक

 सदस्य
 ने  प्रेस को  वक्तव्य  दिया  कि  उन्हें  विधान  सभा  की  सीट  से  त्याग  पत्न  देने  के  लिए  कुछ  हजार  रुपए  दिए  गए  हैं

 ।

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका  प्रस्ताव से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।

 श्री  गोयिन्का ने  किसी  व्यक्ति  से  क्या  कहा  यह  राजनीतिक  भाषण  हैं  ।

 रो  भोगेन्द्र  झा :  मैं  कहना  चाहता था  कि  25  करोड़  रुपए  का  मामला  श्रमी  भी  लम्बित  18  जुलाई  को

 प्रधान  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  था कि  किसी  व्यवसायी  ने  उनके  पास  भेजा  कि  यदि  उनके  मामले  को  समाप्त  नहीं
 किया  गया  तो  बिहार  में  श्रान्दोलन  छिड़  जाएगा  ।  मैं  पूछना  चाहता हूं  कि  क्या  qe  व्यवसायी  श्री  राम  नाथ  गोयिन्का

 ्  यह
 बात  प्रधान  मंत्री  के  wear  श्री  गोथिन्का  से  पूछी  जा  सकती  है  ।

 यह  विचित्र  बात  है  कि  यह  मामला  fag  हो  चुका  है  तो  फिर  इसे  झ्रभी  तक  क्यों  निपटाया  नहीं  गया  ?

 हमें  इस  बात  का  सन्देह  है  कि  क्योंकि  श्री  गोयिन्का  इस  सदन  के  सदस्य हैं  वह  अपने  विशेषाधिकार  का  उपयोग  कर

 रहें  हैं
 तथा  सरकार  को  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  लिए  ब्लैकमेल

 किग्रा  जा  रहा  है  |

 श्री  ग्रार०  एन०  गोधिन्का  ने  ऐसे  श्रपराध  किए  हैं  जिनसे  उन्होंने  इस  सभा  के  विशेषाधिकारों  तथा

 प्रत्येक  सदस्य  की  प्रतिष्ठा  को  ण्म  पहुंचाई
 है  ।  ग्रतएव  इस  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को  विशेषाधिकार  समिति  को  भेज  दिया

 ्
 जाय  |

 st  श्याम  नन्दन  मिश्र  माननीय  सदस्य  की  बातों से  स्पष्ट  है  कि  एक  व्यक्ति  दवारा  भारी  राशि
 का  गबन  किया  गया  है  ।  क्या  मैं  कम्पनी  का  मंत्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  भंग  किए  जाने  के  प्रस्ताव  रख  सकता

 mua  महोदय  :  एक  विशेषाधिकार  के  मामले  के  साथ  दूसरा  विशेषाधिकार  नहीं  जोड़ा  जा  सकता  ।
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 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र
 :  यह  लोग  afer  धन  की  उगाही  के  लिए  उन

 पर  दबाव  डालने
 के  लिए  ae  दबा  रहे

 हैं  इसमें  भ्रष्टाचार का  मामला  निहित  है  |

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  :  मैं  श्री  झा  तथा  श्री  मुन्शी  के  प्रस्ताव का  समर्थन  करता हूं  ।

 वास्तव में  यह  मामला  1968  में  झारम्भ  (2  था  श्री  प्रार०  एन ०  गोपिनका ने बाद ने  बाद  में  संसद  सदस्य  बनने

 के
 नाते

 सरकार  तथा  वित्त  मंत्रालय  पर  नपर्ने  प्रभाव  का
 प्रयोग  किया है  श्रतएव  हमारा ard  उनके  विरुद्ध है  ।

 पहले  भी  जब  यह  मालूम  gat  कि  श्री  मुद्गल  किसी  व्यापार-गह  की  पैरवी  कर  रहें  हैं  तब  श्री  नेहरू  उनके  विरुद्ध

 एक  प्रस्ताव लाये  थे  ste  श्री  मुदगल ने  त्याग  पत्न  दे  दिया  था ।

 यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  att  जाने  के  लिए  उचित  सामला  है  ।
 विशेषाधिकार  समिति  को  oe

 मालूम  करना  है  कि  क्या  श्री  गोयिन्का  ने  किसी  ऐसे  विशेष  व्यापारिकृ  संस्थान के  उत्थान  के  लिए  wat  पद  का

 दुरुपयोग  किया  है
 ?

 उक्त  समिति  में  उन्हें  झपने  बचाव  के  लिए  प्रयाप्त  झवसर
 ।

 इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए

 यह  वास्तव  में  का  असाधारण  प्रस्ताव  है  यह  पहले भी  के
 ०

 पी०  उननोकृष्णन  )

 की  airat  रुलिंग  अथवा  पांचवी  लोक  सभा  के  पूर्व  के  श्रध्यक्षों की  रुलिंग  अन्तरगत . नहीं .  नहीं  लिया
 जा  सकता  इसका

 सम्बन्ध  एक  ऐसे  व्यक्ति से  है  जो  इस  सभा  का  सदस्य  बनने  से  पुर्व  पर्कका  श्रपराधी  रहा  और  are  भी  अपराधी

 है
 ।  दूसरा  नटवर  लाल  इस  सभा  में  पहुंच  गया  है  जिसके  विरुद्ध  तुलमोहन  राम  से

 भी
 श्रधिक  गंभीर  अपराध  हैं  ।  .

 ऐसा  मामला  न  केवल  श्री  मुद्गल  के  विरुद्ध  उठाया  गया  था  afte  संविधान  सभा  में  भी  एक  व्यक्ति  के  विरुद्ध

 उठा था

 जब मैंने  4  दिसम्बर  1974  में  दिल्‍ली  के  पैट्रियट में  एक  समाचार  पढ़ा  कि  गोयिन्का तथा  wea  चार  व्यक्तियों

 पर  धोखाघड्डी शर  श्रपराधिक  षड़यंत्र के  मामले  में  मुकदमा  चलाया  जायेगा  तो  इससे  सम्बद्ध  व्यक्ति  को

 शिनाखत  करने  के  लिए  Weg eT  को  लिखा  था  कि  क्या  यह  वही  व्यक्ति  है  जो  मध्य  प्रदेश  से  इस  सभा  के  लिए  चुनकर

 श्राया  मैं  ऐसे  व्यक्ति के  बारे  में  afar  जानना  चाहता  था

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  UhHoTSo  श्रार०  संख्या  अआआर०
 सी०  2/71  एस०  झाई०  Jo  से

 यह  मालूम  हुआ  है  कि

 उक्त  रामनाथ  गोयिनका  सुपुत्र श्री  सत  लाल  गोयिन्का  जिनका  पता  नहीं  है  जो  लोक  सभा  की  सदस्य  सुची  में  के

 faze  श्रधिक  श्रपराध लगाए  गए  हैं  जिनमें  जाली  दस्तावेजों  को  वास्तविक  दस्तावेज  के  रूप  में  इस्तेमाल  «करना

 अपराधिक  धोखाधड़ी  झादि के  अपराध  शामिल हैं  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  may  please  be  given  a  chance.

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  केवल  उन्हीं  सदस्यों  को  झवसर  दिया  जा  रहा  है  जिन्होंने  प्रस्ताव  रखा  है  |

 श्री  के०  पी०  उननोकृष्णनऋ  कुछ  समय  पुर्व  उक्त  सदस्य  सी०  एम०  सी
 ०  अस्पताल में में  दाखिल  हो  गए  थे  ।

 हमने  कई  तस्करों  के  मामले  में  देखा  है  कि  वे  लोग  नसिंग  होमों  में  दाखिला  ले  लेते  हैं  ।  उनका  उद्देश्य  चिकित्सा  नहीं

 अपितु  पड़यन्त्र  करना  होंता  है

 Shri  Janeswhar  Mishra  (Allahabad)  :  I  have  a  point  of  order.  This  Mr.  Goenka  used  to

 pay  Rs.  3000/-  p.m.  to  the  son  in-law  of  the  former  Prime  Minister,  Shri  Feroze  Gandhi  uSed  to

 pay  Rs.  1500/-.to  Smt.  Indira  Gandhi.  When  there  was  conflict  arhohg  the  two  Shri  Feroze
 Gandhi  stopped  paying  that  amount  to  Smt.  Indira,Gandhi.  Smt.  Gandhi  then  approached
 Sh.  Goenka  to  stop  that  payment  to  Shri  Feroze  Gandhi.

 श्रच्यक्ष  सहोदय  :  कृपया बैठ  जाइये

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  I  have  raised  a  point  of  order.  The  attempts  made  by  multi-
 millionaires  to  corrupt  the  politicians  may  be  listed  and  discu:  55.0 SOUL ed  here Aviv,

 eq  महोदय  :  श्री  क़पया  बैठ  जाइये  |  यदि  कु  छ  व्यक्ति  बोलते  नहीं  हैं  तो  ara  उन  पर

 नहीं  लगाना  चाहिए
 ।

 5/1..5/75--16
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 Decemher  13  1974
 Question  of  Privilege  नाला

 श्री  समर  गुह
 :

 क्या  श्राप  श्री  गोयिन्का.को  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  के
 विरुद्ध  शिकण्डी  के  रूप  में  पराग

 किए  जाने  देंगे  ।  ऐसा  करके  श्राप  प्राग  से  खेल  रहे  हैं
 ।  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  जनता  के  नेता हैं

 ।

 )

 Mr.  53802]  Members  have  established  a  convention  that  who-so-ever  likes  to  speaks

 what  so-ever  One  likes  without  taking  any  care  that  the  feajings  of  others  are  hurt

 श्री  श्रार०  एन०  गोयिन्का  मुझे  बोलने  की  strata दी  जाए  ।

 श्रध्यक्ष  महोद॑य  :  मैं  प्रापको  बोलने  का  दूंगा  |  श्राप  शान्ति  से  बेठे  रहिए

 श्री  के०  पी०  मैं  अब  सी  ०  एम०  सी ०  श्रस्पताल  के  प्रश्न  तथा  बिलों  के  भुगतान  aha  के  बारे  में

 कुछ  नहीं  कहूंगा ।  मैं  उन  व्यापार  गृहों  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  कहूंगा  जिनकी  तुलना  लुटेरों  से  की  जा  सकती
 मैं

 तो  केवल  उनके  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  किए  गए  व्यवहार  के  बारे  में  ही  कहना  चाहता  उनके  इस  व्यवहार से  इस
 सदन  तथा  इस  पवित्र  संस्था  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  लगा  है  ।

 meat  महोदय  :  श्राप  श्रपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  |

 श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  विदिशा  से  are  पर  न  केवल  धोखाधड़ी  का  ares  है  बल्कि  वह

 भ्रपराधी  हैं  ।  31  अ्रगस्त  197)  को  *अतारांकित  प्रश्न  संख्या  679  के  उत्तर  में  तत्कालीन  कम्पनी  कायें  मंत्रीਂ  ने  राज्य

 सभा  के  पटल  पर  नेशनल  कम्पनी  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  राम्बन्धी एक  विवरण  रखा  था ।  पुन

 के  विरुद्ध  धारा  420  के  भ्रन्तर्गत  ares  लगाए  गए  हैं  ।

 श्री  गोयिन्का न  केवल  पटसन  के  बहुत  बड़े  व्यापारी  हैं  बल्कि  समाचार  पत्न  उद्योग  पर  भी  उनका  काफी  नियंत्रैण

 वह  इस  प्रकार  जनता  के  विचारों  को  मोड़ने  की  काफी  शक्ति  रखते  हैं  ।  न्यायाधीश मैथ्य  ने  एक  में  ऐसा  कहां

 qa  वहू  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  झनेक  व्यक्तियों  पर  झपना  प्रभाव  डाल  सकते  हैं  ।  1966  में  तत्कालीन  वित्त

 मंत्री  श्री  गोयिन्का को
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 लाख  रुपये  की  व्यक्तिगत  गारंटी  देने  की  श्रनुमति  दे  दी  थी  ।'  यह  2.1-12-1967 के  are

 कित  प्रश्न  संख्या  5279  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  ।  पूरे  तथ्यों  का  पता  नहीं  परन्तु एक  veda  gar  जिसमें यह

 सदस्य  ् प्रन्तगस्त  ।  इस  से  पूर्व  कि  हम  के  प्रश्न  पर  झागे  कार्यवाही करें  मैं  मांग  करता हं  कि  सरकार इस

 बारे  में  एक  वक्तव्य

 मैंने
 यह  समूचा  मामला  नई  दिल्‍ली  जिले  के  पुलिस  स्टेशनਂ  जांच  यूनिट  के  एस०पी ०,  pester  जांच  ब्यूरो  द्वारा

 2195-73  को  तैयार  किये  गये  आरोप  पत्र के  आधार  पर  प्रस्तुत  किया  है  |  इस  सदस्य  तथा  इसके  परिवार  के  सदस्यों

 ने  श्री
 वें  keMa rar  मन्दिर के  धन  का  भी  दुरुपयोग  किया  वित्त  मंत्रालय  के  मुख्य  लागत  लेखा  श्रधिकारी ने  1964-65

 से  1970-71  तक के  एक्सप्रैस  के  तुलनपत्न  में  कहा  है  कि  इस  श्रवधि में  इस  ग्रुप की  त  केवल  पूंजी  ही  समाप्त  हो

 गई  बल्कि  22.7  करोड़  रुपये  का  उधार  भी  इस  कम्पनी  ने  लिया  केवल  FATT  बम्बई  में  इस  कम्पनी ने  लोगों  से

 10.69  करोड़  रुपये  लिए  |  यह  कोई  साधारण  मामला  नहीं हैं  ।  यह  संसद  सदस्य  के  का  मामला  है

 में  चाहता हूं  कि  सभी  सम्बन्धित wet  इस  बारे  में  तथ्य  सभा  के  समक्ष  रखें
 ।

 1959  में  नैशनल  कम्पनी  एक  बहुत  अच्छी  कम्पनी थी  ।  जब  सम्बन्धित सदस्य  ने  इस  कम्पनी  को  हाथ

 लिया
 तो  उस

 समय  19
 लाख  रुपया  का  लाभ

 दिखाया
 गया  था  परन्तु  श्रगले  ही  वर्ष  अर्थात्‌  96 0-6 1  में  19  लाख  का

 घाटा  दिखाया  गया  |  राज्य  सभा  में  जो  प्रारोप  पत्न  दिया  गया  है  उसमें  श्री  चुशीया  का  नाम  होना  चाहिए
 ।  मैं  वित्त

 मन्त्री  से  जानना  चाहता  ¢  कि  कुया यह  adi  व्यक्ति है  जिसको  श्रासुंकाਂ  के  अन्दर  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय

 जांच ब्यूरो बे  मामले की  जांच  शुरू  उस  समय  सीमा  शुल्क का  मामला  सम्बन्धित सदस्य  के  विरुद्ध  चल  रहा था  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  men  सभी  सम्बन्धित  जानकारी  सभापटल रखे

 मैं  विदिशा  से  सदस्य  परू  कदाचार  तथा  सभा  की  प्रतिष्ठा  को  कम  करने  का  भ्रारोप  लगाता  हूं

 मांग  करता  हूं  कि  सभा  इस  बारे में  उचित  कार्यवाही करे  ।  मेरा  am  से  झनरोध  कि  अप  सम्बन्धित  मन्त्रियों

 देश  दें  कि  वे  सभा  के  समक्ष  पूरे  तथ्य  रखें  ताकि  art  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  ae  बड़े  दुर्भाग्य की  बात  है  पिछले  सत्न  का  तथा  इस  aa  का
 ग्रधिकांश  गमय  हमने  सदप्यों  की  प्रतिष्ठा  की  wal में  ब्यतीत  किया  हालांकि  देश  के  समक्ष  was  समस्याएं  है  ।
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 22  1896  (  शर्व  )
 सभा

 पट्र्ल  पर
 रखे

 गए  पत्न

 बड़े  खेंद  की  बात है  कि  एक  ait  संतद  सदस्य  श्री  राम  नाथ  गोधिन्का  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 श्रारोप  पत्न  प्रस्तुत  NM ley frat  है  जिसमें  धोखाधड़ी  तया  qsaa  रचाने  प्रादि  के  श्री  रामनाथ  पर

 यह  श्रारोप है  कि  उन्होंने  मार्च  1968  के  गलत  wer  दिखा  कर  नैशनल  बक  को  धोखा  दिया  ।  wa

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  amas  सदत्य के  इस  green  से  विशेषाधिकार भंगਂ  होता
 है  ।  यदि  माननीय  सदस्य ही  ऐसे  गम्भीर

 ग्रपराध  करने  ग्रारम्भ कर कर  दें  तो  लोगों  को  इनके  द्वारा  बनाए  गए  काननों  पर  विश्वास  उठ  जाएगा  |  जब  कई  सदस्य  इस

 समूचें  सदन की  इस  प्रकार  धक्का  लगाता  हैं  तो  क्या  वह  भंग  करता है  श्रथवा  नहीं
 !

 महोदय  शझ्रपना  विनिर्णय  देते  समय  इन  बातों  को  ध्यान  में  ऐसा  मूझे  विश्वास  इससे  पुर्व  की  मामले  को

 विशेषाधिकार  समिति  के  पास  भेजा  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  सभी  सम्बन्धित  मंत्री  तथ्यों  को  सभा  के  समक्ष  रखें  ।

 अध्यक्ष  महोदप :  अरब  इस  मामले  पर  अगले  सप्ताह चर्चा  होगी  |

 att  ज्योतिर्मयबसु  :  मैं  एक  व्यक्तिक  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हूं  मैं  और  मेरा दल  बड़े

 व्यापार में  विरुद्ध  निरन्तर लड़  रहे  हैं
 ।

 यदि  fears
 को

 देखा  ae  तो
 पता  कि  मैंने

 इस
 मामले

 को  बार-बार

 उठाया  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  श्राप  तुरन्त  जांच  कराएं  कि  क्या  उन्होंने  संतद  सदस्य  होने
 की  स्थिति  का  दुरुपयोग

 कर  सरकार  पर  दबाव  डाला  है  ।  1952  के  लोकसभा  चुनाव  में  श्री  गोयिन्का  कांग्रेस  के  उमीदवार  थे  ।  त्र्त  श्री  गोयिन्का

 कांग्रेसी हैं  ।

 अध्यक्ष  ANAT:  इपमें  व्यक्िंगत  ETSZTHCT  की  कोई  बात  नहीं  |

 Siri  M  fli  Limiye  (Bana)  On  a  point  of  personal  explanation.  Sir,  I  have  been
 consistently  fighting  against  the  econonic  offenders  I  have  raised  the  matter  of  National  Jute

 Company  here  several  times.  have  already  given  a  notice  that  the  economic  relation  of  Shri

 Goona  Shrimati  Indira  Gandhi,  Late  Feroze  Gandhi  and  Shri  Jayaprakash  Narain  should  be

 discuss2d  here.  My  second  motion  is  this  house  directs  the  Government  to  place  the  CBI

 report  in  co1rnection  with  ShriR  N.  Gaenka’s  case  on  the  Table  of  the  House.’  These  should

 be  treated  as  priority  motions

 पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 सरकारी  aa  वर्ष  1973  का  समेकित  सीमाशुल्क  श्रधिनियम  1962

 तथा  गुजरात  शिक्षा  उपकर  1962  के  भ्रन्तगंत
 ग्रधिसुचनाएं  इत्यादि

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  मैं  निम्नलिखित पत्न  सभापटल पर  रखता  हूं
 :-

 )  सरकारीं  क्षेत्र के  बैंकों  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  समेकित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  [ weaTeTa  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल ०  टी  ०  8738/74]

 (2)  सीमा  शुल्क  1962 की  धारा  159  के  अन्तगंत  श्रधिसुचना संख्या  सा०  ato  fro  681  तथा

 सा०  ato  नि०  682  लथा  की  एक-एक  जो  दिनांक  5  1974

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।  [ aearata  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या

 एल  ozt  ०  8739/74]

 (3)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  को  गई  1974  की  उद्घोषणा  के

 खण्ड
 के  साथ  पठित  गुजरात  शिक्षा  उपकर  झचिनियम

 1962 की  धारा  12  को  उपधारा

 (3)  के  sata  श्रधिसुचना  संख्या  ०एच at  ०  297)  (11)-छी०/एच०
 को  एक  जो  दिनांक  1  1974  के  गुजरात रात  सरकार  राजपत्र  में में  प्रकाशित  हुई  थी  |
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 श्रधिसुचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर
 न

 रखे  जाने  के  कारण  बताने  वालाਂ  एक
 विवरण  (  fared

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 [warera  में  रखे  गए  ।  देखिए  एल  ozto ०  $740/74]

 ग्राम  जिला  बड़ौदा  में  14-8-72  को  हुई  गोली-बारी  सम्बन्धी

 कार्यवाही  ज्ञापन  श्रादि

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०एच ०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ
 :-

 (1)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974 की  उद्घोषणा  के  खण्ड  (7)

 के  साथ  पठित  जांच  1952 की  धारा  3  की  उपधारा  (4)  के
 अन्तरगत  fara

 लिखित  दस्तावेजों  की  एक-एक  प्रति  ।

 ग्राम  प्रथमपुर जिला  बड़ौदा  में  14  1972  को  पुलिस  द्वारा  गोलीबारी  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ज्ञापन  |

 (2)  उपर्युक्त  दस्तावेजों  के  साथ  उनके  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बतौने  वाला  एक

 विवरण  ।

 [warera  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  8741/74]

 दिल्‍ली  नगरीय  कला  श्रायोग  1973  तथा  गुजरात  नगरीय  क्षेत्र  खाली  भूमि

 संक्रामण  प्रतिषेध  )
 1972  के  श्रन्तगंत  गुजरात  सरकार

 निर्माण
 itt

 श्रावास
 मंत्रालय

 में
 TE-tat

 दलबीर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर
 रखता

 (1)  नगरीय  कला  झ्रायोग  afar  1973 की  धारा  26  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तात  दिल्‍ली  नगरीय

 wea  प्रायोग  की  संशोघन  1974  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक

 23  1974
 के

 भारत
 के  राजपत्र में  संख्या  सी ०  aio  feo  1251  में  प्रकाशित हुए  थे

 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टो  ०  8742/74]

 (2)  (*)}  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गयी  दिनांक  9  1974 की  उद्घोषणा के
 खण्ड

 के  साथ  पठित  गुजरात  नगरीय  क्षेत्र  में  खाली  भूमि  संक्रामण

 1972
 की

 धारा  7
 की  उपधारा  (4) के  श्रन्तगत  गुजरात  सरकार  निम्नलिखित

 झादेशों  की  एक-एक  प्रति

 (1)  ग्राम  तालुक  चौरासी जिला  सुरत  के  श्री  रतन  सिंह  agree  बाबामहीड़ा  के  मामले  में

 दिनांक  16-10-1974  का  संख्या  बी  ०सी  ०टी  30.0  74-66  |

 (2)  ग्राम  तालुक  बड़ौदा  जिला  बड़ौदा  के  श्री  अ्रम्बालाल वेंकर  के  मामले  में  दिनांक  16-10-197 4
 का  झादेश  संख्या वी  ०सी  ०टी  ०  17.0  |

 (3)  ग्राम  तालुक  पालसना  जिला  सुरत  के  श्री  रमनभाई हरीभाई  देसाई  के  मामले  में  दिनांक

 16-10-1974  संख्या  वी  oat  ०ठी  ०-3074-93086-पांच  |

 (4)  सिटी  सुरत  ताल्लुक  जिला  सुरत  के  श्री  श्रबलीभाई  WAT CATS  तथा  भ्रत्यों  के  मामले में
 दिनांक  16-10-1974

 का  श्रादेश  संख्या  वी  ०सी  ०ठी  ०-3073/7797-पांच  |
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 (5)  ग्राम  तालुक  जिला  भावनगर  के  श्री  stars  प्रषोत्तम  भाई  के  मामले  में

 दिनांक  16-10-1974  का  area  संख्या  थी  ०सी  ०टी  |

 (6)  श्री  दक्षिणामूर्ति  faarat  भावनगर  के  मामले में  दिनांक  19-10-1974  का  श्रादेश  संख्या

 वी  ०सी  ०टी  ०-18  8 74./खा/ 241 2-पांच 241

 (7)  नूतनवर्ष  कोश्नापरेटिव  हाउसिंग  सोसायटी  लिमिटेड  झ्रहमदाबाद के  मामले में  दिनांक  1-11-1974

 का  श्रादेश  संख्या  वी  ०सी
 ०टी  ०-1474/9180-पाँच  |

 (8)  बड़ौदा  तालुक  जिला  बड़ौदा  की  श्रीमती  विश्व-भारती  डी  wee  के  मामले  में  दिनांक

 1-11-1974  का  आदेश  संध्या  वी  ०सी  ०टी  ०-1  |

 (8)  कोश्नापरेटिव  हाउसिंग  सोसायटी  (  प्रस्तावित )  जिला  करा  के  मामले  में  दिनांक

 6-11-1974  का  OTST  संख्या  वी  ०सी  eT  ०-2474/6

 (10)  निष्कलंक  कोश्रापरेटिव  हाउसिंग  सोसायटी  अहमदाबाद  के  मामले में  दिनांक  6-11-1974

 का  झ्रादेश  संख्या  वी  ०सी  ०टी  ०-1473/79590-पांच  |

 (11)  समपंण  कोझ्मापरेटिव  हाउसिंग  सोसायटी  पोरबन्दर  के  मामले में  दिनांक  6-11-1974 का  श्रादेश

 संख्या  वी  ०सी  ०टी  ०-2373/79598-पांच  |

 (12)  श्री  शारदाबेन  चिमनभाई  लालभाई  तथा  साहीबाग  श्रहमदाबाद  के  मामले में  दिनांक

 11-11-1974  का  झादेश  संख्या  वी  ०सी  ०टी  ०-1472/115686-पांच  |

 (13)  ग्राम  ताल्लुक  जिला  श्रहमदाबाद के  | ् ससस  महाबीर  इन्डस्ट्रीज के  मामले  में

 दिनांक  28-10-1974  का  ग्रादेश  संख्या  वी  ०सी  ०ठी  ०-एस०  र
 ०-23/

 72.0  ।

 (14)  ग्राम  ताल्लुक  जिला  झ्रहमदाबाद  के  मैससे  इंडस्ट्रीज के  मामले  में

 दिनांक  28-10-1974  का  संख्या  वी  ०सी  ण्टी  ०-एस  ०्ार०-24/ 73 73  v

 (15)  मैसर्स  पटेल  कालाभाई देवराज  एण्ड  अहमदाबाद के  मामले  में  दिनांक  1-11-1974 का
 संख्या  वी  ०सी  2.0  (3)  |

 (16)  tad  पटेल  गोबिन्द  लॉल  गोकुलदास एण्ड  ्रहमदाबाद के  मामले  में  दिनांक  5-11-1974

 का  आदेश  संख्या  वी  ०सी  ०टी  ०-एस  (3)  |

 (17)  नारायण  श्रहमदाबाद के  मामले  में  दिनांक  5-11-1974  जा  श्रादेश  संख्या
 वी  ०

 सी  ०टी  »/UE  ०श्ार  ०/148/7  (3)  ।

 (18)  कोलख  टाइल्स  Wieaeg  बड़ौदा  के  साझीदार  श्री  To  के०  त्रिवेदी के  मामले  में  दिनांक

 2-11-1974  का  झ्रादेश  संख्या  सी  ०एच  ०/वी  ०सी  ०टी  ०/श्रार०जी  0-9/1974  |

 (19)  सिद्धी  माइनिंग  ama  बड़ौदा  के  साझीदार  श्री  के०  एम०  ल्रिवेदी  के  मामले  में  दितांक

 2-11-1974  का  झादेश  संख्या  सी  Te
 o

 वीं  ०सी  ०टी  ०जी  de  10/1974  |

 (20)  ग्राम  ताल्लुक  जिला  बुलसर  के  मामले  में  श्री  प्रफुल  चन्द्र  ढाह्माभाई  देसाई  तथा

 श्री  दिनेश  चन्द्र  डाह्माभाई  देसाई के  मामले  में  दिनांक  4-11-74  का  झादेश  संख्या  सी  ०एच  ०/वी  ०

 सी  ण्टी  0 / ATX  ०जी  ०-37/1974  |

 (21)  at  एण्ड  केमिकल्स  प्राइवेट  लिमिटेड  ताल्लुक  गनदेवी  जिला  बुलसर  के

 मैनेजिंग  डायरेक्टर  के  मामले  में  दिनांक  26-11-1974 का  ०५  संख्या  सी  ०  एच  o/ato  सी ०

 टी  ०/झार०जी  ०-36/1974  |

 (22)  tad  मिस्त्री  एग्रीकल्चरल  ताल्लुक  बुलसर  बुलसर  के  साझीदार  श्री

 जीवनदास  भानाभाई  frets  मामले में  दिनांक  5"  11-74  का  wee  संख्या  सी०  एच०/वी०

 सी  ०  झार०  1974
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 (23)  ताल्लुक  जिला  बुलसर  के  मालिक  श्री  नारीमन  पेस्तनजी

 afaat  के  मामले में  दिनांक  7- 1
 1-19  74  का  रादेश  संख्या  सी  ०ए  च  ०/वी  ०सी  o@}  ०/श्रार०  जी ०

 -19/74 1

 (24)  ay  मक्यानन्द  इन्डस्ट्रीज  बड़ौदा  मालिक  श्री  डाह्माभाई  शंकरभाई  पटेल  के  मामले  में

 दिनांक  4-11-1974  का  ग्रां दश  संख्या  एल  our  ०वी  ०/वी  ०सी  ०टी  ०  ०

 (25)  गजरात  वनस्पति  उद्योग  बँडौच के के  मैनेजर  एस  ०टठी  ०  मैहता के  मामले  में  दिनांक  4-11-1974

 का  झादेश  संख्या  एल०  एन०  डी  o/a}  ०सी  ०टी  ०/6039  1

 (26)  श्री  जयंत  fata  भैनफैक्चरिंग  कम्पनी  बड़ौच के  साझीदार  श्री  ao  सी ०  गज्जर  के  मामले सें

 दिनाक  18-11-1974  का  झादेंश  संख्या  एल  otM  os]  ofa}  ०  सी  ०टी  ०/6  233  |

 (27)  अवरन  लिमिटेड  बड़ौदा  के  डायरेक्टर के  मामले में  दिनांक  30-10-1974 का  wea  संख्या

 वी  od}  »/ta  ०/1  7/73  |

 (28)  श्रीमती  हैसावैन  रमेशभाई सूरत  के  मामले  में  दिनांक  29-10-74  का  ७०७.  संख्या  वी ०

 सी ०  टी  »/Ua  |

 (29)  श्री  हरिश्नोम  इन्डस्ट्रीयल  कोश्रापरेटिव  सर्विसेज  सोसायटी  (seat faa )  ,  सुरत के  मामले  में  दिनांक

 31-10-1974  का  अझादश  संख्या  वी  ०सी  ०टी  o/ta  ०/6  2/  74  1

 (30)  जयश्री  जलराम  इन्डस्ट्रीयल  कोश्नापरेटिव  सर्विसेज  सोसायटी  लिमिटेड  (  सुरत  के  चीफ

 प्रमोटर श्री  जन  नवीन  चन्द्र चिमनलाल के  मामले  में  दिनांक  4-11-1974  का  ग्रादश  संख्या

 वी  ०सी  ०टी  ०/एस  ०/60/74  1

 (31)  प्रस्तावित  are  उद्योग  सहकारी  संघ  सूरत  के  चीफ  प्रमोटर  के  मामले  में  दिनांक  4-11-1974

 का  झादेश  संख्या  वी  ०सी  ०टी  ०/एस  ०/46/74  |

 (32)  राधाकृष्ण  इन्डस्ट्रीयल  कोश्नापरेटिव  सुरत  के  चीफ  प्रमोटर  श्री  दलसुख  राम  लक्ष्मीचन्द
 अनसारी  के  मामले में  दिनांक  6-11-1974  का  प्राद श  संख्या  वी  ०सी  ०टी  ०/एस  ०श्रार  ०/6  1/74

 (33)  श्रीमती  गीतावेन  नीरंजन  सूरत  के  मामले में  दिनांक  14-11-1974 का  अदेश  संख्या

 वी  ०सी  ०टी  ०/एस  ०श्रार०/64/ 74 74  ॥

 (34)  द्वार  केश  इन्डस्ट्रीयल  कोआपरेटिव  सर्विसेज/शोसाइटी,  सूरत  के  प्रेजीडेंट  के  मामले  में  दिनांक

 21-11-1974  का  झादश  संख्या  वी  ०सी  ०टी  ०/एस  |

 (35)  महसाना  जिले  सिद्धपुर  तालुका  के  ग्राम  बिल्ला  के  श्री  गोपालभाई  जोतराम  पटेल  के  मामले

 में  दिनांक  17-9-1974  का  झादश  संख्या  एल  oUtogto ost  ०/डब्ल्य०  |

 (36)  महसाना  जिले  में  सिद्धपुर  तालुक  के  ग्राम  सिद्धपुर के  छगनलाल  पंचाल  के  मामले

 में  दिनांक  30-10-1974  का  आदेश  संख्या  वी०  सी ०  टी  ०-एल०  एन ०  डी  o/Tqto  ए०/डब्ल्यु०

 उपयुक्त  ५ देशों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  उनके  हिन्दी  dower

 सभा  पटल  पर  न  रखें  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  ( fagrat  तथा  प्रंप्रेजी  संस्करण  )  1

 [werera  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  ogto ०  8743/74]

 कम्पनी  1956  के  पत्र  gate

 मन्त्रालय  में  wa-way  विश्वताथ  प्रताप  fag)  मैं  निम्नलिखित सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क
 की  उपधारा  (1)  के  निम्नलिखित  oat

 तथा  भंग्रेजी  संस्करण )  की  एक  एक

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  नईं  दिल्‍ली  के  वर्ष  197  3-74  के  कार्यकरण  की

 सरकार द्वारा  समीक्षा  ।
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 22  1896  ) a a
 राज्य सभा  से

 )  भारतीय  निगम  नई  दिल्‍ली का  वर्ष  1973-74  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  श्रौर  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  में  रखी

 गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  8744/74]

 भारतीय  परियोजना तथा  उपकरण  नई  दिल्‍ली के  वर्ष  1973-74  के  कार्यकरण

 की  सरकार द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  परियोजना तथा  उपकरण  निगम  नई  दिल्‍ली का  वर्ष  197  3-74  का वार्षिक

 लेखा  परीक्षित लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक भर  महालेखा  परीक्षक की  टिप्पणिया ँ।

 [ warera  में  tay  गई  ।  देखिएं  संख्या  एल  o2l  ०  8745/ 74]

 भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1973-74 के  कार्यकरण

 सरकार  द्वारा  समीक्षा

 भारतीय  हस्तशिल्प  तथ  हथकरघा  निर्यात  लिमिटेड नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1972-74  का

 वारिक  लेखापरोक्षित  लेखे  तथा  उन  .  पर  नियंत्रक  wie  म्रहालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |  [ wearers  सें  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  ozt °  8746/74]

 न्स्व्ल  Te we  दन  उद्योग  को  ae (2)  टैरिफ  att  1951  की  धारा  16  की  STATA  (2)  के  अन्तर्गत

 क्षण  जारी  रखनें  सम्बन्धी  टैरिफ  श्रायोग के  प्रतिवेदन  (1974)  की  एक  प्रति

 [atareta  में  रखे  गये  देखिए  संख्या  पुल ०  eo  8747/74]

 जम

 राज्य  सभा  से  संदेश

 धत
 IVLE,  SSAGE  FROM  RAJYA  -SABHA

 महासचिव  :  मुश्  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित सन्देश  की  सूचना  देनी है

 कि  राज्य  सभा  11  दिसम्बर  1974  को  हुई  श्रपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  6  1974  को

 पास  किये  गये  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ale  तस्करी  गततिबिधि  निवारण  1974  से  बिना  संशोधन  के

 सहमत हो  गई

 विधेयक
 पर  राष्ट्रपति  की  श्रनुमति

 ASSENT  TO  THE  BILL

 महासचिव :  मैं  चालू  सत्न  के  संसद  की  दोनों स x FATT  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  कौ  प्राप्त

 छोटे  सिक्के  संशोधन  1974  सभा  पटल  पैर  रखता  हूं  ।

 सभा  का  काय

 BUSINE
 अ व

 ss  UF  THE  HOUSE

 निर्माण  और  श्रावास  तया  संसदीय  कार्य  मंत्री  (sat  के ०  :  ैं  सोमवार 16  दिमम्बर  1974

 से  areca  होने  वाले  सप्ताह  के  लिए  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  की  घोषणा  करता
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 नन नन न

 श्राज की  कार्य  सुची से  शेष  रहे  सरकारी  कार्य
 की  किसी  मद  पर

 विचार  करना

 संसद  संशोधन  1973  पर  विचार  तथा  इसे  पास  करना

 रेल  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  पर  चर्चा ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  खड़े

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  एक  सूची  है  जिससे  ATT na  है  कि  कई  सदस्य
 इस

 बारे  में  श्रपने  विचार  प्रकट

 करना  चाहते  हैं  ।  समय  बहुत  कम  है  ।  मध्याहन  भोजन के  लिए  भी  जाना है  शर  उसके  बाद  विपक्ष  के

 के  साथ  होने  वाली  बैठक  की  मुझे  भ्रध्यक्षता  करनी  श्रतः  इस  व्यक्तिव्य पर  इतने  श्रधिक  सदस्यों  के  विचार

 सुने  जाएं  ।  यदि  ata  चाहते  हैं  तो  TENTS 7  भोजन  काल  में  सभा  की  कार्यवाही  जारी  की  जा  सकती

 श्री  बयालार  रवि  मध्याहन  भोजन  कॉल  तो  देना ही  चाहिए  ।  हम  इसे  सोमवार  से

 समाप्त करना  चाहते  हैं  ।

 meray  महोदय  :  अत  ताशों के  पों  को  प्रभी  लम्बित  रखा  जाता
 है

 उन्हें  बाद  में  सिलेगा  ।

 काय  मत्रणा  समिति

 BUSINES
 ADVISORY  COMMITTEE

 soai  प्रतिवेदन

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के ०  Vert)  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 प्कि  यह  संभा  ः  मंत्राणा  समिति के  sod  प्रतिवेदन  जो  12  19  74 को  सभा  में  प्रस्तुत किया  गया

 सहमत है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  sod  प्रतिवेदन  जो  12  19  74  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया

 सहमत है  14.0

 प्रह्ताव  स्वोकृत  हश्र
 The  Motion  was

 adopted

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  nee  भोजन
 के  लिए  3  बजकर  15  मिनट  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 ।

 The
 Lok

 Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fifteen  minutes  past  fifteen  of  the  clock.

 लोक  सभा  WeatE A  भोजन  के  पश्चात  3  बजकर  18  मिनट मैं  To
 पर  पुनः

 समवेत  हुई ।
 The  Lok  Sabha  reassembled  after  Lunch  at  eighteen  minutes  past  fifteen  of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पॉंठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 श्री  एस०एम०  बनजी  :  श्रीमान्‌  array  याद  होगा  कि  वित्त  मंत्री  ने  महंगाई  भत्ते  की  तीन-चार

 किस्तों  के  बारे में  वक्तव्य  दिया  था  कि  इसके  बारे  में  सरकार  शीक्  ही  निर्णय  लेगी  शौर  उसकी  घोषणा  शीघ्र ही
 करेगी

 ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  महंगाई  भत्ते  के  वारे  में  सरकार  इस  सन्न  में  घोषणा  नहीं  करने  वाली  है  ।  मेरा

 भ्रनुरोध  कि  वित्त  मंत्री  अगले  सप्ताह  इस  बारे  में  वक्तव्य  दें  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते
 की  चार  किस्तें  दी  जाएंगी  |
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 श्री  ho  रघरासेया  :  मेरे  से  ag  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  Can  we  support  him  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय कार्य  मंत्री  से  पता  लगा  है  कि  झगले  सप्ताह के
 काय

 के  बारे  निवेदन  किया

 जाए  प्रगले  सोमवार  तक  स्यगित  कर  दिया गया  है  ।  अब हम  गैर  सरकारी  सदस्यों के  कार्य  को  लेंगे ।

 श्री  एस०  एस  ०  बनर्जी  :  श्राप  वित्त  मंत्री को  निदेश  दें  कि  वह  इस  बारे  में  दें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  निदेश  कस ेदे  सकता  निर्देश देना  ATaTA  नहीं है  |

 Shri  Madu  Limaye  (Banka)  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्राप  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहते  तो  श्रापको मैं  नहीं

 रोक रहा  हूं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Atrocities  were  committed  on  neo  Budhists in.  Akola  and  che

 investigation  into  this  could  not  be  conducted  because  17  Regional  Offices  of  the  Commission

 for  Scheduled  Castes  &  Scheduled  Tribes  have  been  closed.  Had  there  been  a  Regional  Office  at

 Nagp:ir,  the  incident  of  this  cruclty  would  have  been  investigated.  I  want  a-statement  about  it

 from  the  Government

 Shri  M.  Madhukar  (Sesaria)  Sir,  About  257  Members  of  Parliament  submitted  a

 memorandum  to  the  Prime  Minister  about  the  nationalisation  of  the  sugar  mills.  I  want  that

 Bhargiva  Commission’s  report  should  be  discussed in  the  House  and
 Government

 should  clearly -
 lay  down  its  policy  about  sugar  mills.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यहू  चर्चा  स्थगित कर  दी  गई  है  wa  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  लिया  जाएगा  ।
 '

 गर  सरकारी  सदर भ  UsaN औ  स  यों  कें  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 PRIVATE  MEMBERS,  BILLS  AND

 RESOLUTIONS

 48ai  प्रतिवेदन

 एस०  पी०  भट्टाचार्य  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  यह  सभा  गैर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  सकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  11

 1974 को  सभा  सें  प्रस्तुत  किया  da  सहमत  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  लगा  aHety  समिति के  प्रतिवेदन  जो  11

 दिसम्बर  1974  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत है  1.0

 प्रस्ताव  स्वोकृत FA
 The  motion  was

 द  ०1०.

 शो  मघ  (  )  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था का  प्रशन  क्या

 Shri  Madhu  Limaye  :  Sir,  I  gave  a  notice  of  the  Dramatic  Performance  Bill  about  a
 month  ago  Therein,  I  sought  that  the  pre-censorship  practice  and  Entertainment  Tax  in
 respect  of  Dramas  being  staged  in  Delhi  City  should  be  done  away  with.  There  was  a  pro-

 5/L.S./75-17
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 vision  in  the  Bill  which  required  the  recommendation  of  the  President,  under  Article  171  of

 the  Constitution.  Such  a  recommendation  is  a  respect  of  the  Private

 Bills.  It  should  have  been  given  to  my  Bill  also  with  out  delay,  as  it  was  donein  case  of

 three  other  such  Bills  in  this  very  session  It  has  been  the  convention  but  itis  not  being

 Icame  to  know  that  the  Presidents  recommendation  to  my  Bill  ts Observed  in  my  case

 being  with  held
 knowingly.

 Who  will  give  me  protection  in  this  matter?  A  period  of

 more  than  one  month  has  elapsed  and  required  recommendation  has  not  been  given  so
 far,

 while  it  should  have  been  given  immediately.

 Rule  25  says

 notice  of  a  Motion  for  leave  to  introduce  a  ८1111  under  this  rule  shall  be  one

 month  unless  the  speaker  allows  the  motion  to  be  made  at  shorter  notice

 But  Rule  65(2}  says

 the  bill  is  a  Bill  which,  under  the  Constitution,  cannot  be  introduced  without  the

 previous  sanction  or  recommendation  of  the  President,  the  Member  shall  annex  to

 the  notice  such  sanction  or  recommendation  conveyed  through  a  Minister,  and  the

 notice  shall  not  be  valid  until  this  requirement  is  complied  with’’

 This  notice We  cannot  go  direct  to  the  President  The  Minister  has  to  convey  this

 shall  not  be  valid  until  this  requirement  is  complied  with

 In  Censor  Board,  competent  persons  are  not  there.  They  know  nothing  about  Literature

 Poetry,  drama,  etc

 It  is  not  proper  to  impose  entertainment  tax  on  dramas  in  the  capital

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  We  should  proceed  according  to  List  of  Business
 If  yo:  don’t  want  to  go  according  to  List  of  Business,  you  should  aliow  us  to  go.

 श्री  एस०एम
 ०  बनर्जी  :  यह  विशिष्ट  विधेयक  एक  गम्भीर  मामला  है

 उपाध्यक्ष  retaa  :  इस  प्रकार  सदन  की  कार्यवाही नहीं  चल  सकती  चूंकि  श्री  लिमये  गए  हैं

 इसीलिए  मैं  कुछ  भी  कहना  श्रावश्यक  नहीं  समझता

 प्रो०  मधु  aqusad  :  ae  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में  बैठक  के  सिलसिले  में

 प्रध्यक्ष  के  चेम्बर  में  गए  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री मधु  लिमये  द्वारा  उठाया  गया  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण  है  श्रौर  इसका  वर्तमान  कार्येसूची

 से  बहुत  श्रधिक  सम्बन्ध  श्री मघ  frat ने  12  1974 को  गर  सरकारी  सदस्यों  के  विघेयक  का  नोटिस
 दिया था  ।

 चंकि  विधेयक माननीय  सदस्य  नाटक  विधेयक  के  माध्यम  से  चाहते  हैं  कि  मनोरंजन  कर  को  हटा  दिया  जाए
 कर  समाप्त करने  के  बारे  में  इसलिए  हमें  संविधान के  श्रनच्छेद  110  तथा  117  पर  ध्यान  देना  होगा  |  श्रनुच्छेद

 117 में  यह  व्यवस्था  दी  गई  है  कि  कराधान को  प्रभावित करने  वाला  प्रथवा  अनुच्छेद  110 के  कुछ  प्रावधानों को

 प्रभावित  करने  वाला  विधेयक  राष्ट्रपति  की  सिफारिश के  बिना  पुरःस्थापित  नहीं  किया  जा  सकता

 ने  12  नवम्बर  को  नोटिस  दिया  श्रौर  उसी  दिन  राष्ट्रपति at  सिफारिश  के  लिए  पत्न  fear  प्रक्रिया यह

 है  कि  मंत्रालय या  सम्बन्धित  मंत्री  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  प्राप्त  करेगा  श्रौर  सिफारिश की  घोषणा  सम्बन्धित  मंत्री

 द्वारा की  जाएगी  सदस्य  ने  हमें  जो  कागज्ञ  भजा  हमने  तुरन्त  कार्यवाही  की  कागज  सम्बन्धित  मंत्रालय  को

 भेज  fear  हमारे  नियमों के  विधेयक  पेश  करने  से  एक  महीना  पूर्व  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  ।  at

 यदि
 विधेयक  पेश  करने  से  gd  राष्ट्रपति  की  श्रनुमति ली  जानी  है  तो  नोटिस  के  साथ  राष्ट्रपति की  सिफारिश  wt

 हमें एक  महीना  पूर्व  मिल  जानी  चादिए  यदि  ऐ  सा  नहीं  होता  तो  विधेयक  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  |  हमने
 12  नवम्बर को  माननीय  सदस्य  का  शझ्रावेदन-पत्न  राष्ट्रपति  को  भेज  दिया  ।  27  नवम्बर  को  हमारे  सचिवालय को

 सूचना  मिली  कि  शिक्षा  मंत्रालय को  ये  पत्न  प्राप्त  Tal  हुए  ।  हमें  छानबीन  के  बाद  पता  चला कि  ये  पत्न  शिक्षा  मंत्रालय

 के  प्राप्ति  श्रनुभाग  में  दिए  गए थे  ।  बाद  में  हमने  फिर  उन्हें  कागज  भेजे  ।  लेकिन  श्राज  तक  हमें  राष्ट्रपति की
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 फसल  बीमा  निगम  विधेयक

 सिफारिश प्राप्त  vet  हुई  ।  यही  कारण  है  कि  इस  विधेयक  को  पेश  नहीं  किया  जा  सकता  श्री  समर  TE  के  मामले
 में  भी  ऐसा  ही  gar  था  और  राष्ट्रपति की  सिफारिश  प्राप्त  न  होने  पर  विधेयक  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सका  था  ।

 इस  पर  शिक्षा  मंत्री  ने  क्षमा  मांगते हुए  कहा  था  कि  वे  शीघ्र ही  राष्ट्रपति की  सिफारिश  प्राप्त  करेंगे  झोर  एक  प्रकार

 का  वचन  दिया  था  कि  ऐसा  फिर  नहीं  होगा  ।  लेकिन  wafer  वहीं  घटना हो  गई  है  ।  राष्ट्रपति  की  सिफारिश

 न  मिलने पर  माननीय  सदस्य  विधेयक  पेश  करने  के  अधिकार  से  वंचित  हो  गए  हैं  ।  मुझे  सदस्यों  के  अधिकारों की

 रक्षा  करनी  है  झर  श्री  मधु  लिमये  के  साथ  मेरी  पूरी  सहानुभूति  शिक्षा  मंत्री  उपस्थित नहीं  यदि  वह

 उपस्थित  होते  तो  स्पष्टीकरण देते  ।  परन्तु इसका  यह  अथ  नदीं  कि  हम  उन्हें कुछ  नहीं  कहेंगे ।  उन्हें  सदन  में

 वक्तव्य देना होगा देना  होगा  कि  ऐसा  क्यों  gar  ।

 फसल  बीमा  निगम  विधेयक

 CROP  INSURANCE  CORPORATION  BILL

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samasti  Pur):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  beg  to  move
 that  leave  be  granted  to  introduce  a  Bill  to  provide  for  the  establishment  of  the  Crop  Insurance

 Corporation  for  the  purpose  of  undertaking  the  business  of  crop  insurance  so  as  to  project
 the  interest  of  farmers  from  loss  due  to  unavoidable  causes.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 कारणों  से  होने  वाली  हानि  से  कृषकों  के  हित  की  रक्षा  करने  के  उद्देश्य से  फसल  बीमा  कारबार

 करने  के  प्रयोजनार्थ  फसल  बीमा  निगम  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनुमति
 दी  जाए  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted.

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  :  introduce  the  Bill.

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (ATRAZ  124  तथा  155  का

 शो ०  वण्डयतें  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  भारतीय  संविधान  संशोधन  करने  बाते

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 भारतीय  संविधान  में  art  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  agate दी  जाए  शी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  BAT  |

 The  motion  was  adopted.

 थ्रो ०  wg  दण्डवते  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूँ
 ।
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 co  ee  न
 Planning  and

 Development  through
 Panchayat  Raj

 bill  December  13,  1974 10000]

 पंचायती  राज  के  माध्यम  से  श्रांयोजन  तथा  विकास  विधेयक

 PLANNING  AND  DEVELOPMENT  THROUGH  PANCHAYAT

 RAJ  BILL

 उपाध्यक्ष  :  wa  हम  श्री  सिंह  द्वारा  28  1974  को  पेश  किये  गये  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  झ्रागे  चर्चा  करते  हैं  :

 ग््कि  पंचायत  राज  के  विभिन्न  लोकतांत्रिक  तथा  सरकारी  श्रभिकरणों  के  माध्यम से  प्रायोजना  झर  विकास

 करने  का  उपबन्ध करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  क म जाय  ।

 श्री  पी०  ार ०  शिनाय  :  योजना  मंत्रालय  ने  भ्रपने  वचन  के  श्रतुसार  alt  तक  योजना  तैयार  करने

 के  कार्य में  किसी  भी  व्यक्ति को  शामिल  नहीं  किया है  ।  कुछ  राज्यों  में  जिला  योजना  समितियां  atk  विकास

 परिषदें  बनाई  गई  हैं  किन्तु  ये  न  तो  लोकतांत्रिक  न  ही  उनके  पास  योजना को  कार्यान्वित करने  के  लिये  कुछ

 करने  के  अ्रधिकार  हैं  Lalas  में  तो  जिला  बोर्ड  भी  नहीं  वहां  जिला  परिषदें झभी  तक  बनी  ही  नहीं है  ।  जिला

 पंचायत  स्तर  पर  जब  लोकतांत्रिक  संस्थाएं  स्थापित  नहीं  तब  तक  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास के  लिए

 अच्छी
 योजनाएं  नहीं  बन  सकती

 ।
 चार  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  हमने  मानक  श्रम

 की
 ड़पेक्षा  करके  मशीनों  श्रौर

 ्»  पर  काफी  लगाया  है  ।

 प्राथमिक  विद्यालय  तो  गांवों  में  खोले  गये  हैं  लेकिन  उनके  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  श्रध्यापक नहीं  हैं  ।  राज्यों  में

 छोटे  किसानों  को  कीटनाशक  दवाएं  तथा  ऋण  देंने के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  डेरी  फार्म  तथा

 मुर्गीपालन  भ्रादि  की  दिशा  में  भी  कोई  प्रयास  नहीं  किये  गये  हैं  खादी  या  हृथकर्घा  झथवा  रेशम  उद्योग  तथा

 अन्य  ग्राम  उद्योगों को  भी  कोई प्रोत्साहन नहीं  दिया  गया  है  ।  मशीनें  ate  संस्थाएं बनाने  के  लिये  हम  करोड़ों  ay

 व्यय  करते  केवल  इसी  श्राशय  से  कि  कालांतर में  इससे  मानवहित  होगा ।  हर  वर्ष  गांवं की  जनसंख्या में  वृद्धि

 होती  है
 ।

 गांवों  से  पढे  लिखे  लोंग  विदेश  या  बड़े  शहरों  में  चले  जाते  हैं  यदिं  राज्य  सरकारें  उचित  व्यवस्था  करें

 तों ये  नवयुवक  श्रपने  ही  जिलों  में  रहेंगे  तथा  way  लोगों  के  रहन-सहन  का  स्तर  ऊंचा  उठाने  की  कोशिश

 रेंगे

 ग्राम  स्तर  के  लिये  जो  alata feat war कियां  गया  वह  बहुत  ही  दोषपूर्ण है  ।  भूमिहीनों  को  मकानों  के

 लिये  स्थान  दिये  गये  हैं  लेकिन  उनके  पास  मकान  बनाने  के  लिये  पैसा  नहीं  है  ।  सरकार  भी  यही  कहती है  कि  उसके

 पास  भी  इस  हेतु  पैसा  नहीं  है  ।  जीवन  बीमा  निगम  की  गृह  निर्माण  योजनायें  केवल  शहरों  तक  ही  सीमित  हैं  ।

 जिला  ate  स्तरों  पर  श्रायोजन  करके  ही  स्थिति  में  सुधार  किया  सकता है  ।  यह  कार्य  एक  प्रशासनिक

 झ्रादेश  द्वारा  ही  सम्भव  है  ।  लेकिन  इंससे  एक  उच्च  श्रधिकार  प्राप्त  समिति  बनाई  जा  सकती है  जो  समूचे  विषय

 का
 गहन  अध्ययन करे  ।  अतः  सरकार  एक  उच्च  शक्त  प्राप्त  समिति  नियुक्त  करे  जिला  ग्रौर  पंचायत  स्तरों  पर

 WaT HTT WT करने  शर  हमारी  योजनाओं में  जनसहयोग  लेने के  प्रश्न  पर  विचार करे  ।  यदि  सरकार इस  प्रकार  की

 समिति  नियुक्त  करने  के  लिए  राजी  हो  जाती  है  तो  विधेयक  पेश  करने  वाले  सदस्य  at  विधेयक  वापस ले  लेना

 चाहिये  ।

 श्रो  गिरिधर  गोसांगो  :  यह  एक  नया  विधेयक नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जिला  स्तर  पर  एक
 समिति

 का  सुझाव  दिया  है  ।  पंचायती  राज  के  विकास  प्रथा  ae  fasta  का  मुख्य  कारण  धन  ate  योजना  का  न

 होनी  है
 ।

 बनायी  जाने  वाली  योजनाएं  वहां  के  लोगों  आवश्यकताओं  के  होनी  चाहिए  ।  पंचायतीराज  में

 एक  यूनिट  के  रूप में  पंचायत को  लिया  जाता  है  ।  इसके  लिये  एक  श्राई०ए०एस ०  श्रधिकारी  को  जिम्मेदार  बनाया
 जाये

 ।  उसे
 अपने

 क्षेत्र  में  विकास  के  लिये  सभी  शक्तियां मिलनी  चाहियें  ।  उसके  प्रस्ताव  wed  राज्य  या

 केन्द्रीय  के  पास  भेजे  नहीं  जाने  चाहियें
 ।

 उनका  वहां  पर  ही  निर्णय  होना  चाहियें  ।

 att  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  पीठासीन  हुए
 {  Shri  Dinesh  Chandra

 Goswami  in  the  chair
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 1896  ee (7) क  i  ee  ee  eee
 राज  के

 माध्यम  से  आयोजन  तथा  विकास  विधेयक
 क

 संविधान के  ग्रन्तर्गत  श्रादिवासी  क्षेत्रों  अर  fae  क्षेत्रों  का  विकास  श्रौर  प्रशासन  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों

 की  जिम्मेदारी  है  ।  परन्तु  यह  दोनों  कुछ  भी  नहीं  कर  रही  हैं  ।  इन  क्षेत्रो ंके  विकास के  लियें  अब  गये  उपाय

 mat हैं  ।

 एक  देहात  को  विकास  के  लिये  यूनिट  मानकर  उसका  विकास  किया  जाना  सरकार को  ग्राम  पंचायत

 को  प्राथमिकता देकर  ग्राम  विकास  करना  चाहिये ।

 भारत  में  परियोजनायें  बनाने  का  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  प्रत्येक  परियोजना  के  लिये

 समान  राशि  रखी  गई  है  जबकि  उनकी  संख्या  में  बहुत  अन्तर  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय से  धन  बांटने का  झाधार  जानना

 चाहता  हू

 मन्त्री  महोदय  से  श्रनरोध  है  कि  afar  क्षेत्रों  में  कृषि  का  विकास  किया  जाये  ate  पंचायत  समितियों

 के  लिये  सिंचाई की  ी प्लान  को  प्राथमिकता दी  जाये  ।

 श्री  था०  किरतिनन  ( fareatst ) )  मैं  श्री  रणबहादुर सिह  को  इस  विधेयक को  लाने  के  लिये  बधायी  देता  हूं  ।
 वास्तव  में  सरकार को  स्वयं  ही  इस  विधेयक को  लाना  चाहिये  था  ।

 सरकार  ने  पंचायतीराज  के  विकास  हेतु  कई  समितियां  बनायी हैं  इन्होंने  अपनी  सिफारिशें  भी  दी

 भारत  सरकार  ने  पंचायती  राज  के  विकास  हेतु  दिलचस्पी  नहीं  दिखायी है  ।  अघिकांश  राज्यों  ने  चुनाव  नहीं  कराये  हैं गौर

 इस  प्रणाली  को  लागू  करने  के  लिये  कानून  नहीं  बनाये हैं  ।

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sit  श्रण्णसाहिब  पी ०  मेरे  विचार  में  झाप  द्रमक  सरकार

 की  अओर  से  बोल  रहें  हैं  ।

 थ्रो  था०  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  झ्रापने  इसे  लागू  करने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाये हैं

 गांव  राष्ट्र  की  बुनियादी  इकाई  होते  हैं पौर इस इस  देश  की  aetqacat F के  प्राघार हैं  यदि  देहातों  का  विकास
 न  किया  गया  तो  देश  के  विकास  का

 दावा  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 लेकिन  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि

 देहातों  में  पानी  श्रौर  स्कूलों  के  भवन  नहीं  हैं  ।  सफाई  ate  wea  बुनियादी  सुविधाएं  नहीं हैं  ।
 घर्तमान  योजना  प्रणाली  गांवो ंके  लिये  उचित  नही ंहै  ।  इससे  लोगों  की  ग्राकांक्षा्यें  स्पष्ट  रूप  से  प्रतिबिम्बित

 नहीं  होती  पंचायतों के  पास  पर्याप्त धन  नहीं  जिससे  कि  वे  अपनी  झ्ावश्कताएं पुरी  कर  सकें  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  राजनीतिक  ok  शक्तियों  विकेन्ट्रीकरण किया  जाना  चाहिये

 इस  विधेयक  का  भी  यही  उद्देश्य  है  ।

 रामनाथपुरम जिले  में  बोगालूर  नामक  ब्लाक है  जिसके  श्रन्तर्गत  64  गांव  ora हैं  तथा  वित्तीय  कठिनाई

 ऊ  कारण यह  खण्ड  (८  कोई  विकास  नहीं  कर  सकता  ।  हमारी  सरकार  ने  इस  के  विभाजन

 की  मांग  की  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  अ्रभी  तक  इस  न्यायसंगत  मांग  को  स्वीकार  नहीं  किया
 ऐसी

 स्थिति  में  ग्राम  पंचायत  विकास  की  योजनाएं  किस  प्रकार  बना  सकती  है  ।  इसी  कारण  हमारी  यह  मांग है
 कि  राजनीतिक  तथा  श्राथिक  का  विकेन्द्रीकरण  होना  चाहिये  |

 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  एक  ऐसा  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  चाहते  थे  जिसका  उद्देश्य  गरीबी  को  समाप्त  करना

 था  तथा  राष्ट्रीय  निर्माण  में  ग्रामीण  जनता  का  योगदान  प्राप्त  करना  था  ।  योजना  झ्रायोग  के  तत्कालीन  उपाध्यक्ष

 शी  कृष्णामाचारी  भी  भारत  की  भावी  के  निर्माण  ऑर  क्रि्यान्त्रिति  में  ग्रामीण  जनता  का  सीधा  योगदान

 चाहते थे  ।  श्री  एम०  के  ०  Fo  का  भी  यहीं  मत  था  कि  भारत  की  ग्रामीण  जनता  ग्रात्म  निर्भर  होकर  भारत  का  भविष्य

 सनाय

 ag  सच  है  कि  भारत  में  पंचायत  ग्यवस्था  सदियों  पहले  के  विद्यमान  है  किन्तु  प्राज  पंचायत  का  वही  स्वरूप  नहीं

 है  जो  पहले  था  ।  पहले  पंचायतों  की  प्रगति  प्रौद्योगिकी  ate  परिवर्तन  जैसी  बातों से  कोई  मतलब  नहीं  था  किन्तु  श्राज

 के  युग  में  पंचायतों  को  विकास  के  सभी  qeaat  पर  विज्ञार  करना  है  तथा  ary  की  उपलब्धियों  को  यथाशीघ्र  प्रप्त

 करना  है  ।  इस  दृष्टि से  पंचायतों  को  बहुत  कुछ  कार्य  करना  बाकी

 119



 December  13,  1974 Planning  and  through  Panchayat  Raj  bill
 re ns  ee  ह

 ब्लाक  श्रौर  जिला  स्तर  पर  विकास  के  लिये  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार स्तर  पर  योजनाएं

 बनाई  जानी  चाहियें  क्योंकि  कोई  जिला  या  ब्लाक  अ्रपने  विकास  की  सभी  Draw HaAl  को  पूरा  नहीं  कर

 सकता ।  लोहा  wife  अनेक  ऐसी  वस्तुएं हैं  जो  केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार  को  सप्लाई  करनी

 होंगी ।  इस  के
 लिये

 यह  aaa है
 कि

 तकनीकी  शझ्राथिक  सर्वेक्षण  कराया
 जाये

 ।

 वर्तमान  परिस्थिति  को  ध्यान में  रखते हुए  यह  श्रनिवाय हो  गया  है  कि  खाद्य  समस्या  हल  करने  के  लिये

 उद्योग  श्रौर  कृषि  में  बड़े  पैमाने  पर  तालमेल  स्थापित की  जाये  इस  समय  प्रत्येक  समस्या  हल

 करने  के  लिये  योजनाबद्ध  कार्यक्रम  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 वास्तविकता यह  है  कि  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  पंचायत  राज्य  के  जिस  स्वरूप  कल्पना  की

 थी  वह  प्रत्यक्ष नहीं  हो  सका  ।  जिन  व्यक्तियों  के  विकास  के  लिये  योजनाएं  बनती  हैं  उनसे  कोई  परामशं  ही

 नहीं  किया  जाता  शभ्रौर  उनके  ऊपर  योजनाएं  थोप  दी  जाती  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  इस  सम्बन्ध
 में  अभी

 तक  कीई  सफलता  नहीं  मिल  सकी  i  यद्यपि  पंचायत  राज  की  स्थापना  का  उद्देश्य  प्रजातंत्र  शर्क्ति  का  विफेन्द्री

 करण  है  तथापि  ग्राम  सभा  att  ग्राम  पंचायत  श्राज  केवल  कागजी  व्यवस्था  बनकर  रह  गई  है  ।  यदि

 कार्यक्रम  बनाने  से  पहले  ग्राम  पंचायतों  से  परामर्श  fear  गया  होता  तो  इस  दिशा  में  प्रवश्य

 मिलती  ।  यह  भी  सच  है  कि  झाज  ग्राम  पंचायत  केवल  सशक्त  ग्रामीण  वग  द्वारा  अपना  प्रभत्व  जमाये  रखने

 का  माध्यम  बनकर  रह  गई  हैं  ।

 ग्रामीण  समाज  को  malta  बनाने  तथा  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  मजबंत  बनाने  के  लिए  प्राम

 प्रणाली  को  सुधारने  की  है  ग्राम  पंचायतों के  माध्यम  से  भूमि  सुधार  कार्यक्रमों को  करने

 कमजोर  वर्गों  का  उत्यान  करने  तथा  गह  निर्माण  झादि  कार्यों  की  क्रियान्विति  में  सहायता  मिल  सकती  है  ।

 नई  प्रणाली का  उद्देश्य  ब एमा वभि  प्रजातांत्रिक संस्थानों  की  प्रगति  तथा  सामदायिक  विकास  कार्यों  में  ग्रामीण  जनता

 का  सहयोग  प्राप्त  करना  होना  चाहिए  ।  wa  में  मैं  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  इन  बातों  को

 स्वीकार  करलें  एक  नया  विधेयक  लायें  जिसके  द्वारा  देश  में  भ्राथिक  श्र  राजनितिक  शक्तियों  का

 प्रजातंत्र  प्रणाली  के  भ्रत्तगंत  विकेन्द्रीकरण हो  सक े1

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  Sir,  in  this  way  my  Bill  will  not  be  taken  up.  The

 time  allotted  for  this  Bill  has  been  extended  thereby  leaving  no  time
 for  my  Bill.  _It  15

 injustice.  All  the  items  should  be  disposed  of in  time.

 समापति  महोदय  :  मेरा  भी  यही  विचार  है  किन्तु  यह  सभा  का  निर्णय  है  ।

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubani)  The  object  of  this  billis  certainly  Ilandable  but

 this  measure  is  not  su‘Ticteat  for  the  rural  development  According  to  Bapuji  the  development
 of  India  could  not  be  effected  without  rural  development  Pandit  Jawahar  Lal  Nehru  also  laid

 much  emphasis  on  the  Panchayat  Raj  system.  But  that  idea  could  not  be  implemented  till  now

 In  1967  the  Central  Government  transferred  there  responsibility  regarding  the  establish-

 ment  of  Panchayats  to  the  Sate  Governments  and  the  State  Governments  did  not  pay  any
 attention  towards  Panchayats

 On  the  request  of  All  India  Panchayati  Raj  Parishad,  Government  appointed  a  commiss-
 10n  to  go  into  its  working.  But  the  report  of  the  said  commission  has  not  yet  been  implemented

 I  would  like  to  suggest  that  all  villages  having  population  of  one  thousand  people  should
 be  brought  under  the  Panchayati  Raj  system  For  three  or  four  panchayats  there  should  be
 a  legal  adviser  to  advise  them  ia  judicial  and  executive  matters.  No  member  of  a  Legislature  or
 Parliament  should  be  appointed  to  this  post.  Sarpanch  should  be  an  educated  person.  The

 of  propagating  literacy,  providing  transport  and  medical  facilities  should  be
 entrusted  to  Panchayats

 The  elections  to  the  Panchayats  should  be  held  after  every  five  years  instead  of  three  years.
 If  we  want  to  develop  our  country,the  plannmg  for  development  should  start  at  panchayat
 level.  Without  developing  our  villages  we  cannot  develop  our  country
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 22  1896
 पंचायती  राज  के  माध्यम  से  sida  तथा  विकास  विधेयक

 With  these  words  I  request  his  mover  to  withdraw  the  Bill  and  I  request  Government  to

 introduce  a  new  bill  in  this  regard

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan  (Shahdol)  The  villagers  are  coming  to  cities  because  no  care
 is  being  taken  to  develop  the  villages.  Government  should  pay  attention  to  the  development
 of  the  villages  and  should  solve  the  problems  of  Harijans,  Adivasis  and  landlegs  people.
 The  planning  for  development  of  villages  should  be  done  at  the  panchayat  level  and  that  of  the
 districts:  at  district  level.  All  facilities  should  be  provided  to  these  people  at  panchayat  level
 Mobile  courts  and  Hospitals  should  be  provided  for  these  people.  Transport  facilities  should
 also  be  provided  All  those  works  which  might  be  started  in  this  regard  should  be  completed
 within  six  months.  If  the  work is  not  completed  within  six  months  the  guilty  officer  should  be

 sultably  punished

 Special  attention  should  be  paid  towards  the  problems  of  supply  of  drinking  water,
 health  and  communication  services  Small  canals  should  be  constructed  for  irrigation
 purposes

 Small  entrepreneures  should  be  encouraged  5.0 32.0  that  they  may  run  their  own  small-scale

 industry

 Government  should  pay  special  attention  for  raising  the  standard  of  living  of  the  people
 of  backward  areas  Special  assistance  should  be  provided  to  poor  Harijans  Adivasis  an
 farmers

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur)  :  support  this  bill.  The  basic  thing  in  this  regard
 is  whether  we  consider  the  village  as  a  basic  unit  in  our  planning  or  not  ?  I  have  suggested  to
 the  Planning  Commission  that  planning  should  start  at  the  village  level  The  people  sitting  here
 In  rooms  cannot  make  successful  plans  for  the  villages  because  they  do  not

 know  the  difficulties  faced  by  the  villagers.  Although  we  raise  the  slogan  of  Self  reliance,  yet

 ्त्ट  have  done  nothing  to  achieve  it.  The  bureaucracy is  not  prepared  to  shun  its  powers  and
 this  ‘Way  we  are  suppressing  the  voice  of  the  people.

 The  real  meaning  of  socialism  is  that  basic  amenities  such  as  shelter,  clothing  and

 employment,  should  be  provided  to  people.  We  bring  socialism  without  providing  these
 facilities  to  the  people  Panchayati  Raj  can  play  an  important  role  in  this  regard  In  the
 first  four  plans  due  importance  was  given  to  the  development  of  Community  Blocks  People
 realised  the  sense  of  self-reliance  People  were  also  made  part  of  the  planning.  But  now
 this  has  stopped.  Now  different  kind  of  machinery  is  workingin  different  states  All  mal-

 practices  which  are  going  on  at  state-level  should  be  checked  Evils  of  castism  and

 Zamindari  sheuld  be  annihilated  In  this  respect  help  of  panchayats  should  be  taken

 The  help  of  panchayats  should  also  be  taken  for  popularising  the  family  planning  It

 will  also  help  in  raising  the  standard  of  living  of  the  60216  of  lower  classes  B.D.Os  should
 be  under  the  overall  charge  of  panchayats  and  District  Board

 A  committee  consisting  of  Members  of  Parliament  should  be  appointed  to  go  into  all

 hese  aspects  Whatever  recommendations  are  made  by  they  said  committee  should  be

 implemented

 Shri  Lalji  Bhai  (Udaipur)  In  most  of  the  states  elections  of  Panchayats  have  not

 taken  place  for  the  last  eight  years  Where  as  according  to  existing  law,  they  should  have
 taken  place  every  three  years  I  want  to  know  the  states  where  the  elections  to  the  panchaya
 have  been  held  according  to  law  i.e.  after  three  years.

 People  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  should  be  given  due

 ‘epresentations  in  the  Panchayats  and  Zila  Parishad  I  want  to  know  the  number  of  persons

 belonging  to  Scheduled  Castes  and  Tribes  which  are  member  of  the  Panchayats  and  Zila

 Parishads  at  present  in  various  states  If  these  people  are  put  on  responsib!  le  posts,  many

 problems  of  this  country  can  be  solved
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 Let  the  Government  give  the  figures  as  to  how  many  persons  belonging  to  Scheduled.
 Castes  and  Scheduled  Tribes  were  registered  and  given  employment  every  year  during  the  last

 3  years,

 Most  of  the  state  Governments  have  failed  to  allot  land  to  the  landless  people  belong-

 Ing  to  Scheduled  Castes/Tribes  because  of  the  pressure  of  big  farmers.  Consequently,  cases

 of  violation  of  rules  have  been  going-on  for  the  last  8-10  years  whereas  the  land  should.  be

 regularised  and  leased  to  the  man  in  possession  thereof,  after  years  as  per  the  laws  in  force.

 The  Scheduled  Tribe  people  are  in  possession  of  land  for  the  last  8-10
 years

 but  the  patwaries
 and  Tehsildars  are  indulging in  corrupt  practices  _and  thus  victimising  the  poor  tribes  men,  and

 graduallydepriving  them  of  their  land  in  the  name  of  non-payment  of  certain  premium  fees  of

 about  Rs,  700  or  800  per  bigha.  Iwas  told  that  the  Government  was  inquiring  into  such

 matters  Let  me  know  by  what  time  such  cases  would  be  settled  and  what  action

 the  Government  taking  in  this  regard

 Although  the  Panchayats,  Panchayat  Committees  and  Zila  Parishads  have  been

 allotted  many  subjects  to  deal  with  but  even  after  25  years  of  our  Independence,  our  villagers

 do  not  precisely  know  as  to  what  loans  or  help,  they  can  get  from  these  bodies  and  also  who

 would  provide  schools  and  lands  for  them.

 Panchayat  elections  throughout  the  country  are  long  over  due  and  the  Government

 should  see  to  it  that  action  is  taken  to  this  effect

 When  there  is  acute  shortageof  almost  everything  in  the  cities  what  conditions  can

 be  there  in  the  rural  areas?  All  the  country-men  are  finding  it  difficult  even  to  afford  their

 essential  commodities  of  daily  use  Everything  15.0  1.  sort  supply  and  most  of  the  commodities

 including  medicines  are  found  adulterated.  The  increase  in  prices  is  hitting  us  most

 In  order  to  face  these  above  said  three  problems,  they  should  put  a  check  on  un-

 neccessary  expenditure  and  observe  strict  economy  in  expenses  of  ‘the  factories  etc  Also,  let

 there  be  a  non-party  Coordination  Committee  to  keep  an  eye  on  corruption

 Finally,  I  support  the  Bill  but  would  stress  that  only  passing  the  Bill  would  not  solve

 the  problems  of  the  country.  You  should  check  corruption  and  curb  super  flowous  expenditure.

 थ्रो  के०  Hcg  (gAge)  :  इस  विधेयक का  जो  ora  भूत  सिद्धान्त  है  उससे  देश  की  समस्याएं हल

 नहीं  होगी  ।  फिर  भो  चर्चा  के  दष्टिकोण से  इस  विधेयक  की  भावना  बड़ी  प्रशासनी य  हैं  ।

 इस  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  ग्रामीण  संस्थाभ्षों  का  विकास  हो  तथा

 यत  राज  के  जरिय  देश  के  लोगों  के  हाथ  में  शक्ति  श्राये  ।  अब  देखना  तो  यह  है  कि  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों में  लोगों

 की  सामाजिक-प्राधिक समस्याएं  हल  हो  सकी  हैं  ?  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  उक्त  संस्थाद्ों  के  माध्यम  से  हम  इन

 समस्याओं  को  हल  नहीं
 कर

 सके  हैं  ।  हमने  विभिन्‍न  प्रतिवेदनों  में  पढ़ा है  कि  केवल  कुछ
 राज्यों

 को  छोड़

 राज्यों  के  लोग  निर्धनता  का  शिकार  हैं  तथा  कुछ  तो  गरीबी से  नीचे  का  जीवन  बिता  रहे  हैं  ।  भुखमरी  से  हुई  मौतों

 के  भी  समाचार मिल  रहे  हैं  ।  लोगों को  alan  स्वतन्त्रता  प्रदान  करने का  काय  पूरा  नही  हो  पाया  है
 ।

 राज्य
 सरकारें  तथा  केन्द्र  सरकार  ग्रामीण  अथव्यवस्था  तथा  नगरीय  ग्र्थव्यवस्था  के  बीच  व्यापक  eat  को  समाप्त  नहीं

 कर  सकी  हैं  ।  हमारी  अधिकांश  श्राथिकगतिविधियां नगरों  में  जन्म  लेंती  गांवों  में  नहीं  तथा  उनका  लाभ ग्रामवासियों

 को  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  सही  wat  में  ग्रामवासी  हमारे  लोकतन्त्र  से  लाभान्वित  नहीं  हो  रहे  हैं
 ।

 वे  अनेक  अधिकारों  से  वंचित  यहां  तक  कि  उन  जीवन  की  श्रतिवाय  वस्तुय्रों  रोटी  कपड़ा  ate  मकान  भी

 पर्याप्त  रूप  में  उपलब्ध  नहीं  हो  रही है  ।  क्या  हमारे  योजना  श्रायोग  का  यह  दायित्व  नहीं  कि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रों  को
 समस्याश्रों को  समझे  प्रौर  उनको  हल  करे

 ?
 किसी  भी  नियोजक  ने  ग्रामीण  जीवन  तथा  वहां  की  समस्याश्रों

 को  वास्तविक  रूप  में  समझने  का  प्रयास  नहीं  किया  अर इस इस  प्रकार  हमारे  देहातों  की  उपेक्षा होती  जा  रही  है  ।

 योजना  श्रायोग  राज्य  सरकारों  को  जिलों की  सिचाई  परियोजनाओं को  क्रियान्विति  के  लिये  सहायता

 नहों  दे  रहा है  ।  यह  समस्या  वर्षों  से  बनी  हुई  है  ।  जत्र  तक  हम  देश  के  प्राकुतिकਂ  aaraai  का  उपयोग  नहीं  करते
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 1896  (3) )  पंचायती  राज  के  माध्यम  से  प्रायोजन  तथा  विकास  विधेयक

 तथा  श्राथिक  जीकन  का  विकास  नहीं  करते  है  तब  तक  न  तो  सिंचाई  की  समस्या  हल  हो  सकती  है  श्रौर  न  ही  प्रामीण

 झ्र्थेव्यवस्था प्रगति  कर  सकती  है  ।  यह  सब  कुछ  नौकरशाही के  कारण  हो  रहा  है  ।  भ्रौर  यह  नौकर  शाही भी  हमारी

 पूंजीवादी प्रणाली  पर  आधारित  हैं  ।

 हमें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कदम  उठाने  होंगे  जिनसे  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  को

 जिक  न्याय मिले  ।

 हमारे देश  में  श्रनेक  चुनाव हुए  हैं  प्रौर  हम  सबको पता  है  कि  कितने  ग्रनुपात च्  में  ग्रामीण जनता  उनमें  भाग
 लेती  है  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  श्र  थिक  नियंत्रण  शौर  झाथिक  गतिविधियां  बड़े  शहरों  तक  ही  सीमित

 रहती  हैं  ।  केवल  शहरों  में  ही  करोड़ों  रुपये  खरच  करके  बड़े बड़े  कारखाने  लगाए  जाते हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वे  स्थापित

 नहीं  किये  जाते  ।  बड़े  व्यापार-गहों  तौर  उद्योगपतियों  पर  हमारा  कोई  नियंत्रण  नहीं  आज  ग्रामीण  जनता  में

 सुरक्षा  का  ग्रभाव  है  ।  हमें  इस  समस्या  का  हल  निकालना  चाहिये  ।  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  जनता  से  ही  शक्ति  प्राप्त

 करता  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  सभीਂ  दलों  की  एक  समिति  बनानी  चाहिये  ताकि  इस  समस्या  को  हल  किया  जा

 सके  ।  कर्नाटक की  सिंचाई  समस्या का  अभी  तक  समाधान  नहीं  feat  है  ।  मुझे  आशा है  कि  इस  समस्या का

 हल  भी  निकट  में  ढूंढ  लिया  जायेगा  ॥

 ई०  शार ०  कृष्णन  :  यह  विधेयक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  जिसमें  पंचायती  राज  संस्थाश्रों  के

 माध्यम  से  योजनाएं  बनाए  जाने  और  क्रियान्वित  किए  जाने  की  प्रावश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।  हमारे  देश  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  का  आधिक  विकास  इसी  प्रकार  हो  सकता  सरकार  को  इस  वैधानिक  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  में

 कोई  हिचकिचाहट  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हमने  अरब  तक  बड़ी  श्र  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  में  2770.0  करोड़  रुपये  लगाए

 हैं  ।  कृषि  मंत्री  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  केलल  15  प्रतिशत  किसानों  को  इन  सिचाई  परियोजनाओं  से  लाभ  पहुंचा

 है  शेष  85  प्रतिशत  किसान  अभी  भी  वर्षा  पर  निरभर  करते  हैं  ।  योजना  श्रायोग के  एक  भूतपूर्व  सदस्य  sto  मिनहास ने

 बताया है  कि  वर्ष  1972-73  में  2770  करोड़  रुपये के  पूंजीनिवेश  पर  140  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  इसका

 कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  के  Wah co  किसान  सहायक  नहरों  की  कमी  के  कारण  इन  सिंचाई  परियोजनाओं  से

 लाभ  नहीं  उठा  सके  ।  सिंचाई  परियोजनाओं  के  बारे  में  राज्यों  में  परस्पर  विवाद  पैदा  हो  जाते  हैं  सहायक  नहरों

 के  निर्माण  की  लागत  का  भार  वहन  करने  की  समस्या  खड़ी  हो  जाती  है  ।  इस  प्रकार  इन  सिचाई  से

 सरक।र  को  एक  पैसे  का  भी  लाभ  नहीं  होता  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  बार  बार  बाढ़  आने  के  कारण  300  करोड़  रुपये

 की  वार्षिक  हानि  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  इन  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  को

 हमारे  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  arias  विकास  को  ध्यान  में  रख  कर  नहीं  बनाया  गया  ।  यदि  किसानों  को  विश्वास

 दिलाया  गया  होता  कि  उन्हें  सिचाई  के  लिए  पर्याप्त  पानी  मिलेगा  तो  देश  में  खाद्य  संकट  की  स्थिति  पैदा  ही  न  होती

 are  सरकार  को  विदेशों से  wae  की  भिक्षा  न  मांगनी  पड़ती  ।  हमारे  किसान  देश  को  बहुत  पहले  arcarrat  बना

 देते  ।

 हमने  विद्युत  परियोजनाओं  पर  4700  करोड़  रुपये  ad  किए हैं  ।  हमारे  देश  के  5  लाख  गांवों  में  से  केवल

 1.22 लाख  गांवों  को  बिजली के  कनेक्शन  मिले हैं  ।  इससे  भी  यहीं पता  चलता  है  कि  इतनी  भारी  रकम  ज  करने से
 भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  जनता  को  समस्याश्रों  का  समाधान  नहीं  हुप्रा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहूंगा
 कि  द्रविड़  aaa  कड़गम  सरकार  ने  ग्रामीण  TlIAIAHATHT  के  प्राघार  पर  परियोजनाश्ों  की  योजनाएं  बना  कर  शानदार

 परिणाम
 प्राप्त  किए  हैं  ।  तमिलनाडु  में  5  ad  में  61,396  गांवों  में  विजली  लगाई  गई  है  जबकि  कांग्रेस  के  20

 ag  के  शासन  काल  में  केवल  20,250  गांवों  में  fart  लगाई  गई  थी  ।  मेरा  कहने  का  तात्पर्थ  यह  है  कि  यदि  ग्रामीण

 क्षेत्रों  को  आवधकता यों  के  आधार  टिल  यरियोजताएं  बताई  जाएं  तो  धन  उचित  उपयोग  होता  है  और  उससे  सरकार

 को  भी  लाभ  मिलता  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  श्रायोग  ने  हमारे  गांवों  के  पिछड़ेपन  के  कारणों  विश्लेषण  करने  के  बाद  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश

 की  है  ।  उन्होंने कहा  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  प्रगति  alae  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  विकास  के  प्रति

 समुच्य  ग्राम  दृष्टिकोण  श्रपनाया  जाना  चाहिये  इस  सिफारिश  को  पंच(यती  राज  deat  के  माध्यम  के  श्रतिरिकत

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  च ्रंग्रेजी  अ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  च्पाच्तर  |
 Summarised  translated  version  based  on  Englis  tfanslation  of  the  speech  delivered  in

 Tamil.
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 al  कैसे  सफलतापूर्वक  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ।  इसमें  सामुदायिक  विकास  परियोजनाएं  भी  महत्वपूर्ण  भूमिका

 अदा  करेंगी  ।  परन्तु  शासक  कांग्रेस  दल  की  योजनाएं  कागज़ी  कार्यवाही  मात्र रह  गई  है  ।  कांग्रेस  शासी  राज्यों में

 कई  वर्षों से  पंचायती  राज्य  संस्थाओं के  चुनाव  ही  नहीं  हुए  सरकार ने  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  कार्यकरण

 के  बारे  में  बी० डी  ०  मेहता  कमेटी  नियुक्त  की  थी  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उक्त  समिति  की  सिफारिशों  पर  क्या

 कायवाही की  गई  है  ?  महात्मा  गांधी  ग्राम  राज  स्थापित  करना  चाहते थे  परन्तु  कांग्रेसी  सरकार ने  इस  दिशा  में  wat

 तक  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  ।

 Shri  Shivnath  Singh  (Ihunjunu)  :  Panchayati  Raj  institutions  were  established  in  right
 earnest  and  1  may  submit  that  Rajasthan  was  the  first  state  where  Panchayati  Raj  was  establi-

 shed.  Panchayati  Raj  institutions  were  given  administration  powers  for  development  at  village
 level.  But  unfortunately,  it  became  a  source  of  confrontation  among  the  villagers.  District

 Panchayats  and  village  committees  have  got  no  rights.  We  have  not  yet  decided  whether  there

 would  be  two-tier  system  or  three-tier  system.  Efforts  have  been  made  to  give  more  rights  to

 It  has  been Panchayats  and  improve  their  economic  lot  but  nothing  has  been  achieved  so  far.

 provided  in  this  Bill  that  various  projects  should  be  executed  through  Panchayats  and

 Zila  Parishads.  The  planning  of  projects  should  be  based  on  ruraJ  or  local  level.  The  villagers
 should  have  a  feeling  of  participation  in  the  development  work.  But  Central  and  State  Govern-

 ments  have  overlooked  this  vital  aspect.  Either  the  whole  system  should  be  scrapped  or  they
 should  be  given  more  powers  and  resources  to  make  it  effective.

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्ती  श्रण्णासाहिब पी  ०  :  इस  विधेयक  के  सिद्धान्तों  का

 सभा  के  सभी  वर्गों  ने  समथन  किया  है  ।  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  श्री  रणबहादुर fas  को मैं  निजी  रूप  से  जानता  हूं  ।

 उन्हें  हमारे  देश  की  ग्रामीण  श्रर्थव्यवस्था  की  समस्या्ों  की  पर्याप्त  जानकारी  है  ।  उन्होंने  जो  मामले  उठाये  हैं  उनके  दो

 पहलू  हैं  पहली  बात  यह  है  कि  भारत  में  पंचायती  राज  को  क्या  भूमिका wer  करनी  है ?  हमारी  भ्रथेव्यवस्था में

 विशेषकर  ग्रामीण  विकास  के  सम्बन्ध  में  यह  व्यवस्था  किस  प्रकार  कारगर  सिद्ध  हो  सकती  है  ?

 जहां तक  पहली  बात  का  प्रश्न  माननीय  सदस्य  aI  विवार  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ak  मेरा  उनसे

 कोई  मतभेद नहीं  है  स्व  भावतया  dare  किये  गये  विधेयक  के  मसौदे  की  सीमाएं  हैं  उसमें  कुछ  तुटियां  हैं  ्नतः  यदि
 सभा  उक्त  विधेयक  को  स्वीकार  करती  हैं  तो  इससे  अनेक  कठिनाइयां  wait  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  माननीय  सदस्य  का  मुख्य  उद्देश्य देश  में  पंचायत  राज  की  भूमिका  की  द्रोर

 सभा  तथा  देश  का  ध्यान  झाक्षित  करना  वह  इस  सम्बन्ध में  सफल  रहे  हैं  ।  यह  इस  तथ्य  से  स्पष्ट हो  जाता

 है  कि  सभा के  सब  वर्गों  ने  इस  विधेयक में  निहित  सिद्धांतों का  व्यापक  रूप  से  समर्थन  किया है  ।  मेरा  यह  मत  है

 कि
 यदि  देश  में  समुचित  तथा  वास्तविक रूप  में  पंचायत  राज की  स्थापना  हुई  होती  तो  अ्राज  हमें  कठिनाइयों  का

 सामना  नहीं  करना  पड़ता  ।

 वास्तविक  पंचायत राज  से  मेरा  श्रभिप्राय  वयस्क  मताधिकार के  श्राघार  पर  निर्वाचित  निकार्यों  से  इन

 पंचायत  निकायों  को  योजना  तथा  विकास  की  गतिविधियों  में  afaarfaa  रूप  से  भाग  लेना  चाहिए  जिसको

 श्राज  देश  में  कमी  इन  पंचायत  निकायों  को  दलित  वर्ग  को  महत्वपूर्ण  संरक्षण  प्रदान  करना  चाहिए  क्योंकि

 उस  बारे  में  शिकायत  है  कि  पंचायत  निकायों  में  कभी-कभी  गांवों  के  प्रभावशाली  व्यक्तियों  का  प्रभाव  होता  है  ।

 जहां तक  पंचायत  राज  का  सम्बन्ध  है  ऐसी नई  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  समाज  के  दलित

 को  संरक्षण  प्रदान  किया  जा  सके  ।  भारत  सरकार  ने  भी  उक्त  स्थिति  को  स्वीकार किया  है

 बलवस्तराम  मेहता  समिति  ने  इस  समस्या  पर  विचार  करते  समय  यह  सुझाव  दिया  था  कि  यह  केवल

 गांवों  पर  ही  नहीं  वरन्‌  पंचायत  समितियों  ale  जिला  परिषदों  पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  भी  देश  में  पंचायत  राज  की  स्थिति  को  स्वीकार  किया  था  लेकिन  यह  बात

 कही  थी  कि  चूंकि  देश  की  सामाजिक  ग्राथिक  स्थितियों  में  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  में  तथा  भू-काश्तकारी  प्रणालियों  में

 व्यापक  faeatar  है  ।  ग्र्त  भारत  में  एक  समान  पंचायत  राज  लागू  नहीं  हो  सकता  |
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 पंचायती  राज  के  माध्यम  से  प्रायोजन  तथा  विकास  विधेयक 22  1896
 नट  «नवना |  —_—

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  इन  सिद्धांतों  के  aaa पं  चायत  कानून  बनाने का  श्रनुरोध  किया  है
 ।  इसके

 अतिरिक्त  टाथरਂ  कार्यक्रम  तैयार किया  गया  है  मेरा  अरपना मत  यह  है  कि  शायद  टायरਂ  का्येक्रम  उचित

 रहेंगा  क्योंकि  एक  से  श्रधिक  एजेंसियों  के  विद्यमान  होने से  कठिनाइयां  बढ़ेगी  ।

 शक्ति  शर  दायित्व  का  वास्तविक  wean  होना  चाहिए  ।  कार्यक्रमों  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  स्रोत  उपलब्ध

 होने  चाहिएं  इस  मामले में  सरकार की  यही  राय  है  ।

 नीति  के  बारे  में  हमारे  विचार  बिल्कुल  स्पष्ट हैं  हमारा  देश  बहुत  विशाल  श्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 कोई  संस्थागत  ढांचा  तैयार  न  करने  के  कारण  हमें  उत्तर  प्रदेश  अथवा  मध्य  प्रदेश  waar  अन्य  राज्यों  में

 gas  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  हमारे  राज्य  इतने  बड़े हैं  कि  उन  पर  दिल्‍ली  श्रथवा  राज्य  की

 राजधानियों  से  शासन  करना  सम्भव  नहीं  हैं  ।  ग्र्त  संस्थागत  ढांचे  के  निर्माण  के  लिए  इन  निकायों  में  निर्वाचित

 प्रतिनिधियों  का  होना  श्रावश्यक  है  ।  भारत  सरकार  का  इस  समस्या  के  प्रति  यही  दृष्टिकोण  है  ।  दुर्भाग्य  से

 अनेक  राज्यों  ने  ये  सिफारिशें  क्रियान्वित  नहीं  की  हैं प्रौर  यही  मुख्य  कठिनाई है

 भाग्य से  agar  दुर्भाग्य  से  पंचायत  राज  राज्य  का  विषय है  ।  शायद  कुछ  माननीय  सदस्य  यह  प्रश्न उठा
 सकते  हैं  कि  wa  ome  स्थिति है  श्रौर  झ्रनुच्छेंद  के  अ्रन्तगंत  भारत  सरकार  द्रोर  संसद  को  राज्य  की

 सूचि के  श्रन्तगंत  तराने  वाले  विषय  पर  कानून  बनाने  का  श्रधिकार  है  ।  हालांकि  ard  स्थिति  में  ससद  कानून  पास

 कर  सकती  है  परन्तु  यह  म्रनुच्छेंद  25  1  के  अधीन  होगा  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यदि  राज्य  सरकारें  छह  मही ने  के  स्न्दर

 उसी  प्रकार  का  कानून  नहीं  बनाती  हैं  तो  संसद  द्वारा  बनाए  गये  कानून  अमान्य  हो  जाएंगे  ऐसे  कोई  बाधक  कारण

 नहीं है  कि  भारत  सरकार  को  कानून  पास  करना  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  जिला  कल्याण  परिषदें

 होनी  चाहिएं  i  विधेयक  के  उपबन्धों  के  अनुसार  पंचायती  राज  ate  जिला  परिषद्‌  का  इसमें  प्रतिनिधित्व  होना

 चाहिए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  कीं  एक  अ्रतिरिक्त  परिषद्‌  बनाकर  किसी  उद्देश्य  की  पति श्  हो  सकती  है  ।

 इस  विधेयक  के  कारण  जिन  संस्थाओं  जन्म  होगा  वे  वयस्क  मताधिकार  पर  झाधारित  नहीं  होंगी  ।  इसके  अ्रलावा

 निर्बल  वर्गों  के  हतों  कीं  सुरक्षा  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नही ंहै  ।  इसलिए  मेरा  gate  हैं  कि  विधेयक  को  वापिस

 ले  लिया  यहां  पहिले  ही  पंचायती  राज  सम्बन्धीਂ  सलाहकार  समिति  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव

 दिए  हैं  वे  इस  समिति को  भेजें  जायेंगे  ।
 मैं

 नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  द्रविड़  ् नेत्र  कणगम  पार्टी  के  विचारों

 का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह  पार्टी  कभीਂ  नहीं  मानेगी  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रकार  का  कानून  बनाये  ।

 द्रविण  मुन्ने  कणगम  सरकार  प्रत्यक्ष  चुनाव  तथा  वयस्क  मताधिकार  द्वारा  पंचायती  संस्थाओं  को  जन्म  दे  सकतीਂ  हैं

 इसमें  केन्द्र  का  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  होगा  ।

 श्री  रणबहादुर सिह
 :

 मन्त्री  महोदय  ने  मेरे  विधेयक  की  को  उजागर  किया  है  ।  वास्तव  में
 मैंने  दो  विधेयक  प्रस्तुत  किये  थे  जिसमें  विधेयक  संख्या  36  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  यदि  यह  विधेयक  स्वीकार

 कर  लिया  जाता  तो  पहले  ara  विधेयक  में  उठाई गई  तटियों  का  निवारण हो  राज्य का  विषय  होने  के  नाते  मैं

 इस  विधेयक  को  विकास  तथा  योजना  के  नाम  पर  लाया हैं  ।  मुझे  विश्वास है  कि  इस  मामले  कि  योजनाओं  के

 क्रियान्वयन  में  जनता  को  शामिल  किया  जाना  सभा  में  विचार  के  लिए  रखा  जायेगा  सरकार  स्वयं  इस

 नीति  की  समर्थक है  पर  उसमें  एक  दोष है  और वह  यह  है  ar  काम  करिए ah  हम  शासन  चलाएं विधेयक

 को  प्रस्तुत  करने  का  मेरा  उद्देश्य  यह  है  कि  ऐसी  नीति  अब  काम  नहीं  सरकार  को  उनके  साध  स्वयं  काम

 करना  चाहिए  ate  उनके  साथ  हीं  शासन  चलाना  चाहिए  ।  यदि  ara  पंचायतों  के  चुनाव  7-10  साल  तक  नहीं

 कराते
 हैं

 तो  ग्रामीण  जनता  इस  पंचायती  व्यवस्था
 पर  से अपना  विश्वास  खो  यह  पंचायत  संबंधी  कानूनों  की

 qfeat  पंचायतों  को  स्वयं  शासन  चलाने  के  श्रधिकार न  देने  का  यह  कारण  बताना  गलत  है  कि  उनकी  प्रशासनिक

 कुशलता  अथवा  नैतिकता  निम्न  स्तर  की  है  ।  इसके  श्रलावा  हमारे  देश  में  वर्तमान  करों  का  ढांचा  और  अधिक

 वित्तीय  भार
 सहन  नहीं  कर  सकता  ate  इसलिए  हम  जब  तक  जनता को  समानता  के  श्राघार  पर  संगठित  नहीं  करते

 हैं  तो  उससे  समाज
 aaa

 के  स्तर  को  ढहते  देर  नहीं  लगेगी  इसलिए  मैं
 सभा

 के  विचारार्थ  तीन-चार  मुद्दे  रखूंगा  ।

 पहला  यह  है  कि  पंचायत  स्तर  पर  सदस्यता  प्रत्येक  व्यर्किति  को  मिलनी  चाहिए  ।  यह  कहा  गया  है  कि  गांवों

 में  बड़े  लोग  जनता का  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  इसका  परिहार  सभी  लोगों  को  सदस्य  बनाने  शर  कार्य  में

 लाने में  गांव  की  पंचायत में  यदि  श्राम  व्यक्ति  को  विशेषाधिकार  मिल  जाता है  तो  वह  यह  अनुभव  कर  सकेगा
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 Constitut!

 on  (Amendment)  Bill
 |  ie  ae:  ee  ete  oe

 fe  ag  भी  इस  देश  का  स्वतन्त्र  नागरिक  वर्तमान  स्थिति  में  स्वेसम्मति का  ar  संभव  नहीं  दूसरा  प्रश्न

 भूमि  वितरण  से  है  जिसने  हमारा  ध्यान  पिछले  20  वर्षों  से  झ्राकषित  किया  हुआ  है  ।  यदि  भूमि  वितरण  का  कार्य  इस

 प्रकार से  पंचायतों  को  सौंपा  जाता  है  तो  समस्या  शीध्र ही  हल  हो  जाएगी  क्योंकि  वतंमान  भि  वितरण  कानून

 सरकारी  मशीनरी  पर  maa  है  श्रौर  सरकारी  मशीनरी  के  पास  यह  जानने  का  जरिया  नहीं  है  कि  भूमिहीन

 कौन  पंचायतों  को  वित्तीय  रूप  से  स्वावलम्बी  होना  यह  नहीं  है  कि  पंचायतों को

 का  कुछ  भाग  fear  जाए  झपितु  पंचायत  के  प्रत्येक  सदस्य  को  aqay  वाधिक  प्राय  को  1/30  भाग  पंचायत  को  दे

 देना  चाहिए  ।  अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  भूमि  का  सामूहिक  स्वामित्व  होना  चाहिए  ,  और  न्यास  के  ware  पर

 भूमि  पर  सामूट्कि  स्वामित्व  होना  चाहिए ।

 माननीय  सदस्यों  का  भी  यहीं  मत  है  कि  एक  समिति  ।  मंत्री  महोदय ने  यह  श्राश्वासन  दिलाया

 है  कि  वह  इस  मामले  को  विद्यमान  समिति  के  ध्यान  में  संविधान  की  सातवीं  श्रनुसूची  में  मद  संख्या  97

 के  श्रन्तमंत  पंचायतों की  स्थापना  को  व्यवस्था  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  पहल  की  मध्य  प्रदेश  सरकार ने

 ऐसे  कानून  बनाये  हैं  तथा  वे  सुचारू रूप  से  लागू  किए गए  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  इस

 बारे  में  गम्भीरता से  विचार  करें  ।  इस  विधेयक  को  लाने का  यही  उद्देश्य था  ।  यदि  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  तो  मैं

 अपना  विधेयक  वापस ले  लंगा  ।

 aataia  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 पंचायत  राज  के  विभिन्‍न  लोकतन्त्रीय  शर  शासकीय  श्रभिकारणों  के  माध्यम  से  तथा  विकास  का

 करने  वाले  विधेयक को  वापस  लेने  की  भ्रनुमति दी  जाये  (4

 The  motion  was  adopted
 प्रस्ताव  स्वोक्ृत

 |

 at  रणबहादुर fag हू  :
 मैं  विधेयक  को  वापस  लेता  हूं  ।

 संविधान
 (aaa)  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 ( WTTET
 324  का  संशोधन )

 at  पो  ०  SUTArayY  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 भारत  के  संविधान का  aX  श्रागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1"

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  श्रागामी गवसਂ  पर  श्रपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  wa  सभा  में
 me  घंटे  की  चर्चा  होगी

 ?

 *निर्वाचित  प्रतिनिधियों  द्वारा  सम्पत्ति  की  घोषणा

 *DECLARATION  OF  ASSETS  BY  THE  ELECTED  REPRESENTATIVES

 प्रा ०  ची  दण्डवते  :  महोदय !
 प्रश्न  निर्वाचित  प्रतिनिधियों

 द्वारा  सम्पत्ति  की  घोषणा  किये  जाने

 के  बार ेमें  था  चर्चा
 के  area में  मैं  यह  बताना  चाहता  हं  कि  सोशलिस्ट  पार्टी  की  महाराष्ट्र  शाखा ने  ATT  सभी

 ना  न यय ला ०
 नन « ण श् घि  घंटे  की  चर्चा

 *Half-an-hour  discussion
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 22  1896  निर्वाचित  faat  द्वारा  सम्पति  की  grant
 ह

 निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  ag  arm  दिया  था  किवे  श्रपनी  सम्पत्ति  की  घोषणा  करें  को  यह  जानकर

 प्रसन्नता  होगी  कि  सोशलिस्ट पार्टी  के  संसद  सदस्यों  के  भ्रतिरिकंव  नगर  निगमों  के  सदस्यों ने  भी  अ्रपनी-झपनी  सम्पत्ति

 की  घोषणा  की  थी  तथा  उस  विवरण को  प्रकाशित  भी  किया गया  ।

 इस  प्रक्रिया  का  केवल  विपक्षी  दल  के  सदस्पों  ने  ही  ग्रनुसरण  नहीं  किया  अपतु  at  मोहन  धारिया  ने  भी  मन्त्री

 बनने  पर  अपनी  सम्पत्ति  का  विवरण  प्रधान  मन्त्री  के  श्रतिरिकत  विपक्ष  के  नेताओं  ale  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  को

 उपलब्ध  कराया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  प्रक्रिया  का  सभी  निर्वाचित  विशेषकर  श्रनुंसरण  करें  |

 लाइसेंस काण्ड  के  बारे  में  87  घंटे  तक  चर्चा  चली  तथा  यह  ऐसी  घटना  है  जिससे  सभी  संसद  सदस्यों

 का  सिर  लाज  से  झक  जाता है  तथा  उन्हें  जनता  के  समक्ष  जाने में  लाज  भराएगी  ।  वास्तव में  केवल  मंत्री  दवी  विशेष

 अधिकार  प्राप्त  व्यक्ति नहीं  हैं  वरन  साधारण सदस्य  भीਂ  शक्ति  सम्पन्न हैं  क्योंकि  व्यापारी  are  उनको भी  खरीदने

 का  प्रयास  कर  सकते  ऐसे  लोग  विधायकों तथा  संसद  सदस्यों  को  लालच  देकर  प्रजातन्त्र  प्रणाली  को  नष्ट  कर

 सकते हैं  ।  इस  स्थिति  को  टालने  के  लिए  वंघानिक  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  कुछ  व्यापारी  कुछ  संसद  सदस्यों  को  लालच  देते  हैं  कि  वे  कुछ  wea  ब्यापारियों  के  विरुद्ध

 प्रश्न  करें  जिससे  उनके  अ्रपने  स्वार्थों  की  सिद्धि  हो  सके  उसका  ag  परिणाम  होता  है  कि  कुछ  उद्योग  बन्द  हो  जाते  हैं  ।

 यह  रवैया  भी  समाप्त किया  जाना  चाहिए  ।  बहुत से  विधायक झाय  से  भी  afar  ज  करते  हैं  किन्तु इस
 बात  को  सदन में  कोई  नहीं  उठाता  वास्तव में  हमारे  MATT Haye के  बारे  में  सभी  स्थानों  पर  चर्चा  होती  है  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  पिछली  बार  एक  लिखित  उत्तर  में  कहा  है  कि  वे  अचार  संहिता  का  पालन  कर

 रहे  हैं  प्रधानमन्त्री  ने  भी  इस  प्रकार  का  ही  एक  वक्तव्य  यह  वक्तव्य  जनसाधारण  को

 उपलब्ध  नहीं  होते  ।  यदि  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  समाचार  पत्नों  में  प्रकाशित  हो  जाएं  और  जनसाधारण को

 उपलब्ध at  जाएं  प्रौर  किसी  ऐसे  मामले  में  यदि  लोग  यह  महसुस करें  कि  कहीं  कुछ  गोलमाल gur  है  at

 जनता के  मंच  से  प्रश्न उठ  सकते  हैं  ।  यदि  इन  मामलों पर  उचित  रूप  से  प्रकाश डाला  जाये  सम्भवत

 विशेषाधिकार  के  प्रश्न  ही  नहीं  |  सम्भवतः  जनता  की  श्रावाज  के  माध्यम  से  ऐसी  श्रालोचनाएं करें  तो

 कम  से  कम  संसद  सदस्य  यह  महसुस  wet  कि  उन्हें  अपने  तौर-तरीके  बदलने  चाहिये ं॥

 यदि  किसी  प्रशासनिक  रिपोर्टे  के  पेश  किये  जाने  में  विलम्ब  हो  तो  इसके  कोई  भी  परिणाम

 नहीं  होंगे  लेकिन  टैरिफ  ania  जसे  ग्रायोग  के  महत्वपूर्ण  प्रतिवेदनों  के  पेश  किये  जाने  में  विलम्ब  हो  तो  इससे

 गम्भीर  प्राथिक  प्रभाव  हो  सकते  g  जिससे  मूल्य  पर  बहुत  असर  पड़  है  ।  न  केवल  मन्त्री  ही

 प्रपितु  इस  सदन  के  दोनों  ate  के  निर्वाचित  सदस्यों  को  भी  ऐसा  ही  करना  चाहिये  ।

 wea  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  कोई  कानूनी  व्यवस्था  न  होने  पर  भी  हमें  विपक्ष  के  नेताओं तथा

 धारी  दल  के  नेताओं  के  साथ  सहमति  करके  एक  श्राचार  सहिता  तैयार  करनी  चाहिए  ।  जब  तक  कानन  द्वारा
 सांविधिक  श्रौर  वैधानिक  उपबंध  नहीं  होते  तब  तक  हमें  भ्रपनी  पुरानी  परम्पराएं  निभानी  चाहिएं  श्रौर  प्रत्येक

 संसद-सदस्य  तथा  विधान  मंडलों  के  सदस्य  को  श्रपनी  सम्पत्ति  की  घोषणा  सम्बन्धी  बक्‍तब्य  देना  चाहिये  |

 श्री  के ०  गोपाल  क्या  सरकार  इस  बात  की  व्यवस्था  करेगी  fe  हर  माननीय  सदस्य  को  संसद  में

 शपथ-ग्रहण  करने  से  पहले  परिसम्पत्तियों  और  arfeaat  की  एक  विवरणिका  प्रस्तुत  करनी  होगी  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  चुनाव  जीतने  के  बाद  प्रत्येक सदस्य  को  विवरणिका  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  जायेगा  ?

 न्प्प्ो  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  मस्ती  महोदय  ने  उत्तार में  कहा  है  कि  मन्त्तियों  सम्बन्धी  श्राच।र

 संहिता  के  wana  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  मन्त्रियों  को  प्रधान  मन्त्री  wear  मख्य  मन्त्ती को  अपनी  परिसम्पत्तियों  शौर

 झास्तियों  की  घोषणा  करनी  पड़ती  है  श्रौर  इसके  बारे  में  उन्हें  वाधिक  तालिका  भी  भेजनी  पड़ती  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  किकेन्द्र  के  61  मन्त्रियों  में  से  कितने  मंत्रियों  ने  इस  प्रकार  की  तालिकायें भेजी  हैं
 ?  उनमें से  कितने  मन्त्री  प्रधान  मन्त्री

 को  वाधिक  विवरणिकायें भेज  रहे  हैं
 ?  झ्राजादी के  27  वर्षों के  दौरान  मंत्रि  यों  के  नैतिक  मूल्यों  में  गिरावट ot  गई

 कुछ  समय  पहले  मन्त्रियों  के  विरुद्ध  श्रष्टाचार  के  श्रारोप  लगने  पर  जांच  होती  जैसे  कि  पं०  नेहरू  के  समय  भी
 दो

 बार  जांच  हुई  थी  ।  लकिन  ore  स्थिति कुछ  भ्ौर  है  ।  ara  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  जिससे  यह  पता  लग  सके

 कि  क्या  मन्त्रियों द्वारा  प्रस्तुत
 विवरणिकायें

 ठीक  हैं
 भ्रथवा  नहीं

 ।  चाहता हूं  कि
 संसद  सदस्यों

 तथा
 मन्त्रियों

 द्वार ना

 में  दिए  गये  भाषण  के  ंग्रेजी  गनुवाद ्च्कि  का  संक्षिप्त हिन्दी  रूपान्तर  ।
 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered  in  Bengali
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 Declaration  of  Assets  by  the  Elected  Representatives
 cc  एएए  ए  ए  िका  एश

 December  13,  1974

 प्रस्तुत  विवरणिकाओं की  छानबीन  करने  के  लिये  एक  संसदीय  समिति  गठन  feat  जाये  ।  इससे  मन्त्रियों  श्रौर

 संसद-सदस्यों  के  बिरुद्ध  व्याप्त  संदेह  दूर  हो  जायेगा |

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द
 :

 मैं  कहू  चुका  हूं  कि  पहले  ही  ऐसी  व्यवहार  संहिता  है  जिसके  अनुसार  मन्त्रियों
 को  प्रधान  मन्त्री  को  या  मुख्य  मन्त्रियों  श्रपनी  अथवा  अपने  परिवार  के  सदस्यों  की  देनदारियों  भौर

 श्रास्तियों  की  जानकारी  देनी  होती  है  ।  wot  झास्तियों श्रौर  देनदारियों  की  वार्षिक  घोषणा भी  करनी  होती  है  ।  इन्हें

 गोपनीय  दस्तावेज  समझा  जाता है  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  जिसके  ava  निर्वाचित  सदस्यों  को

 ऐसी  घोषणा  करनी  होती  है  ।

 इस  प्रश्न  पर  पहले  अनेक  बार  विचार  किया  जा  चुका  है  कि  क्या  सभी  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  श्रपनी

 झास्तियों  ate  देनदारियों  को  साव॑जनिक रूप  से  घोषित  करना  चाहिए  i  हाल  ही  में  संसद  की  दो  समितियों  भी  इस

 प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ।  एक  समिति  चुनाव  सुधारों  के  बारे  में  जिसके  सभापति  स्वयं  भ्रध्यक्ष  महोदय  थे
 ।

 श्री  मधु  दंडवते  :  समय समय  पर  जो  संवैधानिक  संशोधन  जरूरी  समझे  वे  हम  करते ही  भ्राये  हैँ  ।

 श्री के  ०  द्रह्मानन्द  रेड्डी  :  जहां तक  सिद्धान्त का  प्रश्न  उसमें  कोई  भी  परिवंतन  नहीं  होता  |  संसद  की

 दूसरी  समित्ति एक  संयुक्त  प्रवर  समिति  थी  जिसने  राष्ट्रपतीय निर्वाचन  श्रधिनियम  पर  बिचार  किया था  इस  विषय

 पर  फिर  भी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  गई  थी  यदि  इस  बात  पर  बल  दिया  जाना  है  कि  निर्वाचित  प्रतिनिधि  घोषणा

 उसे  सार्वजनिक  रूप  से  घोषित  किया  जाये  तो  इस  सम्बन्ध  में  छोटी  श्रापत्तियों के  बारे में  सावधानी के  लिए

 उपाय  करने  होंगे  ।

 इस  सम्बंध में  एक  श्रौर  पहलू  यह  है  कि  भ्रास्तियों  ate  देनदारियों  की  केवल  घोषणा  से  चोरी  छपे  या  बेनामी
 ढंग से  धन  ग्राजित  करने  को  नहीं  रोका  जा  |

 अरत  अधूरी  घोषणाओं प्रौ  ऐसे  मामलों  के  विरुद्ध भी  उपायों  की  व्यवस्था करनी  होगी  ।  मुझे  श्राशा है  कि

 ag  सभा  उचित समय  पर  इन  सब  पहलु  की  ध्यान  देगी  |

 अपत  उत्तर  में  मैंने  देश  के  निर्वाचित  प्रति  निधियों  में  अपना  गहरा  विश्वास  व्यक्त  किया  था  ।  लोक

 प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  संशोधन  करते  समय  इस  बात  पर  बिचार  किया  जा  सकता  है  कि  अ्रपनीਂ  निर्वाचन  अवधि

 में  are  सम्पत्ति  बनाने  वाले  प्रतिनिधियों  की  निर्वाचनों में  agar  समाप्त  की  जाये  WTA  नहीं  ?  देनदारियों

 और  aifeaal at TAT Ata की  घोषणा  मात्र  से  तो  भ्रष्टाचार समाप्त  नहीं  होगा

 माननीय  सदस्य  ने  न  केवल  संसद  सदस्यों  अपितु  सभी  निर्वाचित  सदस्यों  को  अपने  प्रस्ताव  में  सम्मिलित

 किया है  जिनकी  संख्या  लाखों  में  पहुंचती  है  ।  माननीय  सदस्य  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  क्या  वह  संसद  तथा

 विधान  सभाओं  तक  ही  सीमित  रखना  चाहते  हैं  या  श्री  मोहन  धारिया  द्वारा  किया  गया  ।  अतएव मैं  कोई  टिप्पणी

 नहीं  करना  चाहता  |  यदि  गलत  घोषणाएं  कर  दी  जाती  हैं  तो  इसका  कोई  समाधान  नहीं है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते :  मैं  समझता  हूं  कि  श्राप  श्री  मोहन  धारिया  के  कृत्य  का  खंडन  नहीं  करते  ।

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द रेड्डी  :  मैं  त  तो  इसका  अनुमोदन  करता  हूं  शर  न  हीं  निरानुमोदन हीं  ।

 संसद  सदस्यों  को  व्यवसायिक लोगों  के  जाल से  मुक्त  के  लिए  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 श्राखिर  निर्वाचित  सदस्य  जनता  में  हीਂ  रहते  हैं  श्रौर  यदि  वे  लोग  भ्रष्ट  प्राचरण  द्वारा  श्रपनी  प्रतिष्ठा  को

 धब्बा  लगाते  हैं  तो  जनता  उन्हें  प्रागामी  निर्वाचनों  में  परास्त कर  सकती है  ।

 मैं  समझता हूं  fe  सभीं  मंत्रियों  ने  प्रधान  मंत्री  को  श्रपनी  देनदारियों  पौर  श्रास्तियों  का  ब्यौरा  दे

 दिया  होगा  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  हैं  मैंने  ब्यौरा  दे  दिया  है
 ।

 समिति  गठित  किये  जाने  का  प्रश्न  श्रभी  नहीं  उठता  ।  इस  मामलें  पर  विस्तार से  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  16  1974/25  1896

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  oa  Monday,  the  16th  December,  1974/
 Agrahayana  25,  1896  (Saka)
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